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 श्रष्यक्ष  महोदय  पीठासीन
 MR.  SPEAKER  दर्जी  the  Chair

 प्रदनों  के  सोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करने  तथा  रिहा  करने  के  mar

 #445.  श्री  निर्मल  चन्द्र  जैत  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  area  स्थिति  की  घोषणा  होने के
 24  जून  से  30  1975

 तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  झथवा  जिला  प्रशासनों  को  काय  कर्मचारियों  तथा  अरन्य  लोगों

 को  गिरफ्तार  करने  के  लिये  टेलीफोन  श्रथवा  कुछ  wer  माध्यमों  द्वारा  दिये  गये

 का  स्वरूप  क्या  है  ;

 ऐसे  कितने  श्रादेश  जारी  किये  गये  ;

 क्या  झांसुका  wear  अन्य  किसी  कानून  के  श्रन्तर्गत  गिरफ्तार  किये  गये  सभी  व्यक्तियों

 की  सुची  केन्द्रीय
 सरकार  को

 भेजी  जाती
 थी

 ;
 we

 क्या  इन  व्यक्तियों को  रिहा  करने
 के  arte  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 दिये  गये
 श्रथवा

 राज्य  सरकार  या  जिला  प्रशासन  इन्हें  रिहा  करने  के  लिए  सक्षम  थे
 ?

 गह  मंत्री  चरण  fag):  तथा  26  1975  को  सभी  राज्य  सरकारों

 श्र  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  एक  वायरलैस  संदेश  भेजा  गया  था  जिसमें  उन्हें  ग्न्य  बातों  के

 साथ-साथ श्रापात  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  भीड़  करने  जलूस  निकालने  झ्रथवा  किसी  प्रकार के

 जिसमें  हिसा  होने  की  सम्भावना  को  रोकने
 के  लिए  जहां  तक  श्रावश्यक  हो  निरोधात्मक

 करने की  सलाह  दी  गई  थी  ।  उस  दिन  एक  दूसरा  संदेश  भेजा  गया
 था

 जिसमें  भारतीय  जन
 संघ
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 झौर  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  के  सभी  प्रभावशाली  तथा  सक्रिय  तत्वों  की  पर  विचार

 करने  की  सलाह  दी  गई  थी ।  मुख्य  मंत्रियों को  एक  सन्देश  28  1975  को  भी  जारी  किया

 गयाਂ  जिसमें  उनसे  eae  किंया  गया  था  कि  समानार  के  सम्पादकों  श्रथवा  पत्रकारों
 को

 चिरफ्तार  क़रते  के  सामले  यहि  वे  प्रावश्यक  लो  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  की  सलाह  लें  ।

 सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  मौखि  क  रूप  से  झ्रथवा  टेलीफोन  द्वारा  जारी  किये  गये  श्रादेशों

 का
 कोई  fears  नहीं है  ।  किन्तु  यह  कच्छी  तरह  ज्ञात  है  कि  कुछ  महत्वपूर्ण

 क्रो  26

 1975  को  श्रौपचारिक  श्रनुदेश  जारी  होने  से  पहले  ही  गिरपतार  कर  लिया  गया  था  ।

 जैसा  कि  मीसा  के  उपबन्धों  के  प्रधीन  wafers  है  राज्य  सरकारों  ने  इस  अधिनियम के

 श्रधीन  नज़रबन्द  किये  गये  व्यक्तियों  के  विवरण  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  थे  ।  भारत  रक्षा  तथा

 श्रान्तरिक  सुरक्षा  1975  के  wea  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 नज़रबन्द  करने  वाले  प्राधिकारी  द्वारा  जारी  किये  गये  नज़रबन्दी  के  श्रादेशों  को

 कानुन  के  उपबन्धों  के  श्रनसार  रह  करने  के  लिए  सक्षम  हैं
 ।

 किन्तु  केन्द्रीय सरकार  ने
 1975

 में  निर्देशन जारी  किए  थें  जिनके  कारा  सरकारों  से  ye  बतों  के  साथ  मीसा  की  धारा

 लागू  करके  उसके  wale  किये  ह्य  नज़रबन्दी  के  किसी  श्रादेश  करे  रह  करने  से  पहले  केन्द्रीय  सरकार

 से  परामशं  करने  का  प्रनुरोध  किया  गया  था  ।

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain  ६  It  is  clear  from  the  reply  that  orders  issued  on  the  26th
 June  concerned  with  the  arrest  of  three  categories of  persons.  In  first  category  were  Shri  Jaya-
 prakasbji,  the  present  Prime  Minister  Shri  Morarji  Desai  and  the  hon’ble  Home  Minister;  the
 second  category  consisted  of  Jan  Sangh  Office-bearers  and  in  third  category  were  office-bearers
 of  R.S.S.  Your  reply  as  well  as  the  then  circ  tances  clearly  demonstrate  the  fact  that  all  the
 eminent  political  workers  had  been  arrested  on  the  25th  itself.  Smt.  Gandhi’s  power  was
 eclipsed  on  the  12th  June  and  she  declared  fictional  emergency.

 अ्च्यक्ष  महोदय  :  प्राप  प्रश्न  पर  प्राइय  ।

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain  :  call  it  fictional  because  approval  of  the  Cabinet  was  taken
 only  after  the  proclamation  of  the  emergency.  Soit  was  not  a  Constitutional  emergency.  These
 persons  had  966०  arrested  even  before  the  orders  were  sént  and  records  thereof  were  destroyed  or
 removed  maliciously,  what  is  the  reaction  of  the  Government  May  I  know  whether  it
 propose  to  recover  the  expenditure  incurred  on  these  illegal  arrests  in  the  form  of  surcharge  from
 the  then  Prime  Minister,  Home  Minister  etc.  ?

 Shri  Charan  Singh  :  The  hon.  Member  has  sought  to  know  two  things.  The  first  is  my
 opinion.  My  submission  is  that  the  Government  does  not  give  its  opinion.  So  far  as  the  question
 of  surcharge  is  concerned,  the  matter  has  not  yet  been  considered.

 श्री  पी०  एम०  ISA  :  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  यह  श्रापके  मार्गदर्शन के  लिए  है  ।

 मैंने  से  पहले  नहीं  उठाया  क्योंकि  झापने  प्रश्न  को  Tela  कर  लिया था  व्यवस्था के  प्रश्न  का  सम्बन्ध
 नियम  41  (8711)  से  है  जिसके  wears  प्रामतौर  पर  किसी  ऐ  से  प्रश्त  पर  विचार  नहीं  किसा  ज
 जो  किसी  सांविधिक  निकाय  या  जांच  श्रायोग के  विचाराधीन  हो  ।

 न्यायाधीश शाह  जोइ  स  प्रायोय  की  भ्रध्यक्षता कर  सहे  care किया  है  कि  झ्रापात  स्थिति

 लायू  करने  के  समय  की  घटनाओं  शर  श्रापात  स्थिति  के  बाद  की  श्रापात  स्थिति लायू  करने

 का  झौचित्य  झौर  grad  स्थिति  लागू  करने  के  बाद  उठाय  गय  क़दमों  सम्बन्धी  प्रश्न  उनके  ब्रिचार  क्षेत्र

 में  आते  इस  ब्रिषय  का  aaa WT भरी  arma  स्थिति  की  घोष  शौर  उसके  उठाये  कदमों
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 से  है  ।  वास्तव  इस  की  ga  agt  ही  जाती  चाहिये  परन्तु
 ae

 इसकी  इजाजत  दें

 दी  है  ।  जब  अनुपूरक  प्रश्न  पूछे  जायें  तब  जो  बात  मैंने  कही  है  उसे  ध्यान  में  रखा  जाये  ।  इस  aah

 के  श्रन्तगंत  प्रश्न  447 भी  झा  जायेगा  क्योंकि  मामला  जांच  झ्रायोग  के  विचाराधीन है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  फ़िर  यह  सभा  को  इस  पर  चर्चा  करने  से  नहीं  रोकता  ।  यहां जो
 जानकारी दी  जाती है  वह  भी  जांच  श्रायोग  के  पास  जायेगी  ।  हमें  केवल  सावधान  रहना  होगा  |

 सभा  को  श्रापत-स्थिति  पर  चर्चा  करने  से  नहीं  रोका  जा  सकता  ।  हमें  केवल  सावधानी बरतनी  होगी  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  श्रापात-स्थिति  पर  चर्चा  करने  से  नहीं  रोका  जा  सकता  ।  लेकिन  जो

 मामले  जांच  के  सामने हैं  उन  पर  चर्चा  करने  की  इजाजत  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जेन  दूसरा  प्रश्न  |

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain  ;  Some  other  message  prior  to  the  message  referred to  in  the
 answer  had  been  sent.  That  record  is  not  available.
 moved.  This  should  be  made  clear.

 Either  that  has  been  destroyed  ‘or  re-

 Shri  Charan  Singh  ;  The  Government  can  say  something  on  the  basis  of  the  record.  The
 record  is  not  available.  I  have  already  told  that.

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain:  From  the  reply  of  the  Hon’ble  Minister,  it  is  clear  that  the
 advice  of  the  then  I  &  B  Minister  was  necessary  for  the  arrest  of  the  Editors  of  the  newspapers
 and  journalists.  May  I  know  whether  Shri  Kuldip  Nayar  and  the  entire  staff  of  the

 newspaper
 ‘Swadesh’  of  Indore had  been  arrested  on  the  adyice  of  Shri  Vidyacharan  Shukla  ?

 Shri  Charan  Singh;  For  this  I  require  notice

 Smt.  Ahilya  P.  Rangnekar :  The  Hon’ble  Minister  has  stated  that  the  I  &  B  Minister
 had:  informed  that  the  journalists  and  the  editors  who  were  opposed  to  the  Emergency  were  to
 be  arrested.  Is  the  Honb’le  Minister  having  with  him  the  list  of  the  journalists  and  editors  who
 were  to  be  arrested  and  how  many  of  them  had  been  arrested

 Shri  Charan  Sin,  :  On  the  26th  June,  an  order  had  been  issued  for  not  arresting  any
 editor  ‘or  journalist  wi  out  the  permission  of  Minister  of  Information  and  Broadcasting.  For
 telling  the  number  of  persons  arrested,  I  require  notice,

 श्री  Fo  लकप्पा  :  wa  समाज-विरोधी गतिविधियां  बढ़  रही  हैं  ।  इन्हें  रोकने के  लिये

 माननीय  कौन  सा  कान  न  क्यो  करने का  विचार  रखते हैं

 झन्यिव  महोदय  :  इसके  लिये  आपको  पृथक  प्रश्न  जता | अ  होगा

 Shri  Chhabiram  Argal :  During  Emergency,  many  students  were  arrested  under  M.I.
 3.

 A.
 etc,  and  their  character  rolls  spoiled.  Will  the  Honourable  Minister  remedy  the  si¢gation ? क्य  van

 Shri  Charan  Singh:  I  don’t  know  whether  the  characte-rolls  of  the  students  are  algo
 maintained.

 Shri  Bhanu  Kumar  Shastri ;  The  Honourable  Minister  has  stated  that  permission  of  the
 Information  and  Broadcasting  Minister  was  a  must  for  arresting  the  editors,  Three  journalists
 of  Rajasthan  were  arrested  alongwith  me  because  they  used  to  write  against  the  then  Government.
 1  would  here  like  to  mention  the  name  of  Shri  Maekani,  editor  of  the  weekly  Had  the
 permission  of  the  I&B  Minister  obtained  for

 arresting  those  persons ?
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 अध्यक्ष  ऐसा  लगता  है  कि  सारा  सदन  ही  इस  विषय  पर  प्रश्न  पुछना  चाहता है
 ।

 हमें  भ्ौर  प्रश्नों  को  भी  लेना  है  ।

 Preparation  of  Documents  in  Support  of  Internal  Danger

 Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  ;  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  for  the  proclamation  of  emergency  in  the  country,  the  former
 Prime  Minister  got  some  documents  prepared  by  the  Ministry  in  support  of  the  internal  danger
 and  if  so,  the  details  of  such  documents  and  whether  these  documents  would  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  ;

 (b)  whether  the  then  Home  Secretary  was  pressurized  for  preparing  these  documents  forcibly
 during  the  period  from  rath  June,  1975  to  25th  June,  1975  ;

 (c)  whether  the  then  Home  Secretary  was  transferred  only  for  accomplishing  this  work
 an (documents  of  internal  danger )  ;

 (d)  whether  Government  of  India  propose  to  bring  before  the  bar  of  the  people  and  punish
 such  administrative  officers  who  destroyed  the  future  of  democracy  and  prepared  documents  on
 internal  danger  in  the  country  under  the  influence  of  Smt.  Indira  Gandhi  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  to  (c).  The  Government
 records  do  not  contain  any  information  relevant  in  this  behalf.

 (d)  Does  not  strictly  arise.  Several  aspects  of  this  question  would  be  within  the  purview  of
 the  Shah  Commission  of  Inquiry,  whose  findings  should  be  awaited.

 ‘The Shri  Bhanu  Kumar  Shastri:  This  question  does  not  pertain  to  Shah  Commission.
 Government  of  India  had  got  certain  documents  prepared  during  the  period  from  the  June  to
 the  25th  June,  1975.  Emergency  could  not  be  enforced  without  those  documents.  I  wanted
 to  know  whether  those  documents  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.  The  Home  Minister
 says  that  these  documents  are  not  available.  How  is  it  that  such  important  documents  are  not
 available  ?

 | |  it  also  a  fact  that  the  then  Home  Secretary  had  been  transferred  because  he  had  refused  to
 prepare  such  documents  and  the  Chief  Secretary  of  Rajasthan  against  whom  charges  of  corruption
 had  been  levelled  in  Rajasthan  Vidhan  Sabha,  was  made  the  Home  Secretary  here  ?  This
 point  will  not  be  covered  by  the  Shah  Commission.  Has  the  Home  Minister  enquired  from  the
 Home  Secretary  that  the  latter  had  been  transferred  under  duress  ?

 Shri  Charan  Singh:  The  main  thrust  of  his  question  was  whether  some  documents  had
 been  prepared  or  not.  To  this,  I  replied  that  no  documents  are  available.

 If  this  matter  came  up  before  the  Shah  Commission,  you  will  know  whether  some  pressure
 had  been  put  on  the  then  Home  Secretary  for  preparing  these  documents,

 It  is  a  fact  that  the  Chief  Secretary  of  Rajasthan  had  become  the  Home  Secretary.  But  he  did
 not  hand  over  the  charge  of  the  office  of  the  Chief  Secretary  though  he  had  taken  over
 as  Home  Secretary.

 Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  ;  I  want  to  know  whether  the  emergency  was  promulgated
 without  getting  the  said  documents  pr  ८
 made  an  enquiry  from  the  Home  Secretary  to  this  effect  ?

 pared.  Will  the  Hon’ble
 Minister

 tell  us  whether  he  had

 Shri  Charan  Sing  h  :  There  is  no  question  of  making  any  enquiry.  The  records  show  that
 he  was  called  here  on  the  22nd  Tune.  On  the  23rd  June,  he  was  asked  to  take  over  as  Home
 Secretary.  The  thea  who  is  at  present  Cabinet  Secretary  was  then  transferred  from
 his  office.

 For  a  person  who  has  all  the
 documents  prepared  for  clamping  the  emergency.

 powers  in  his  or  her  hands,  there  is  no  need  for  getting  any
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 ———  ——

 शमी  यादवेन्द्र  दत्त :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  सम्बन्धित  दस्तावेज  उनके
 कार्यालय में  उपलब्ध  नहीं  है  या  उन्हें  हटा  दिया  गया  ।  सरकार  उन  व्यक्तियों के  विरुद्ध  क्या  कार्य वाही

 करने  का  विचार  रखती  है  जिन्होंने  इन  दस्तावेज़ों  को  वहां  से  हटाया  या  उन्हें  नष्ट  किया
 ?

 श्री  चरण  fag:  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  सम्बन्धित  रिकार्ड  उपलब्ध नहीं  है  ।  मैंने यह  कहा

 कि  कोई  fears  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 चूंकि  कोई  सबूत  नहीं  है  यह  श्रफवाह है  कि  माचं के  तीसरे  सप्ताह  में  सैकड़ों  फाइलें  जलाई

 गई  i

 श्री  समर  गुह  :  पिछली  कांग्रेस  सरकार  ने  श्रापात-स्थिति  लागू  करने  ate  विभिन्न  नेताओं

 की  गिरफ्तारी के  बारे  में  एक  श्वेत  पत्र  निकाला था  जिसमें  हास्यास्पद  बातें कही  गई  थी  ।  मेरे  Aree

 में  ही  दो  कारण  बताये  गये  थे  ;

 1  मैंने  25  जून  की  सुबह  वर्तमान  गुह  मंत्री  श्री  चरण  सिंह  के  निवास  स्थान  पर  हुई  एक

 बैठक  में  भाग  लिया  जिसमें  श्री  जयप्रकाश  श्री  मोरारजी  देसाई  श्र

 झन्य  नेता  उपस्थित थे  ।  मैं  उस  बैठक  में  उपस्थित था  ।  10  या  12  लोग  श्र भी भी

 मैं  श्री  वाजपेयी  ौर  तीन  wear  सदस्यों  के  साथ  अ्रानन्द  मार्गी  से  जेल  में  मिलने  गया  ।

 हम  सरकार  की  इजाजत  लेकर  गये  थे  और  चीफ  सेक्रेटरी  और  बिहार  के  राज्यपाल

 इसका  पता  था  ।  पुलिस  afer  हमारे  साथ  गया  था

 सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  TT  इस  प्रकार  के  हास्यास्पद  तर्कों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 सरकार  उस  श्वेत  पन्न  पर  पुनर्विचार  करके  श्वेत  Ta  जारी  करेगी  जिसमें  इस  प्रकार  प्रधान

 मंत्री  wit  wea  मंत्रियों  के  विरुद्ध  लगाय  गये  ऑ्रारोपों  का  खण्डन  किया  जाये

 श्री  चरण  fag:  मेरे  माननीय  मित्र  यह  सोचकर  प्रश्न  पुछ  रहे  हैं कि  तत्कालीन  सरकार

 को  कानून  सिद्धान्त  att  लोकतांत्रिक  परम्परात्रों  के  अनुसार  कार्य  करना  चाहिये  था  ।  इसीलिये

 उनमें  क्रोध  है  श्रौर  श्राक्नोष  है  ।  इसी  आ्राक्रोष  के  कारण  प्रौर  इस  श्वेत  पत्र  के  कारण  प्र्ब  प्राप

 यहां  मौजूद  हैं  श्रौर  क्या  कार्यवाही  चाहते  हैं  श्राप  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  जानता हु  कि  सभी  सदस्य कोई  न  कोई  महत्वपूर्ण प्रश्त  पूछना  चाहते

 गृह  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  काफी  प्रकाश  डाल  दिया  है
 ।  ६2 ह ह

 इस  बारें  में  ate  प्रश्न  नहीं  पूछे

 जाने  चाहिये  ।  हमने  श्रापात-स्थिति सम्बन्धी  प्रश्नों  पर  पहले  ही  श्राधा घंटा  ले  लिया  है  ।

 पदिचमी  ate  विकास  योजना

 श्री  Vo  ग्रार०  बद्री  नारायण :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  घाट  विकास  योजना
 की

 क्रियान्विति  के  लिये
 क्षेत्र

 के  चयन
 की

 क्या  कसौटी

 अपनाई गई  है  ;
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 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  55  तालुकों  को  परिचमी  घाट  क्षेत्र  माना  था  तथा  उच्च

 जायें  ;
 स्तरीय  समिति  ने  महसूस  किया  था  कि  कार्यक्रम  पांचवीं  योजना  में  केवल  28  तालुकों  में  लागू  किया

 क्या  उक्त  स्तरीय  समिति  ने  तालुकों  का  निश्चय  करने  के  लिए  पश्चिमी  घाटों  की  उसी

 याख्या  का  अनुसरण किया  है  जो  द्वितीय  सिचाई  भ्रायोग की  रिपोटे  में  दी  गई  जो  इस  क्षेत्र  की

 भोताकृतिक  व्याख्या  मात्र  है  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  आर्त  सरकार  कर्ताटक  सरकार  द्वारा
 माने  55

 ताल्लुकों को
 स्वीकार  करने  के  लिये  तुरन्त  कायंवाही  करना  चाहती है

 क्योंकि
 व्तेमान  सीमांकन  में  मालनाद  के

 बड़े  भूभाग  को  छोड़  दिया  गया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :
 महाराष्ट्र के  मुख्य

 मंत्री  की  श्रध्यक्षता
 में

 गठित

 उच्च  स्तरीय  समिति  जिसके  सदस्य  हैं  दमन  श्रौर  दीव  के  मुख्य

 केन्द्रीय  भारी  उद्योग  परमाणु  विभाग  के  श्रध्यक्ष  धौर  योजना  श्रायोग  के

 सीमांकन  के  संबंध में  झंतिम  निणेस के  होने  दूसरे  सिचाई  झायोग  की  रिपोर्ट  में  दिए  गए  मानचित्र

 के  श्राधार  पर  पश्चिमी  घाट  विकास  योजना  के  लिए  क्षेत्र  का  चयन  किया  था  |

 जी  हां

 जी  a  |

 vies  घाट  विक़ास  कार्यक्रमो ंमें  शामिल  ज़ाने  ज्ञालुकों  के  निर्धारण  के

 संबंध  में  इस  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा झौर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  समिन्ति  की  सिफारिशें  प्राप्त

 होने  पर  उन  प्रद  प्रायोम  क्वारा  किय  ज़ाएगा

 श्री  दे (ह  बढ़ी  नारायण  :
 यीजना  भ्रायोग  ने  पश्चिमी  घाट  को  एक  wafsd  क्षेत्र  माना  है  t

 इसमें  बड़ी  मात्ना  में  प्राकृतिक  संसाधन  हैं  ।  इसके  बिकास के  लिए  wet  योजना  में  200  करोड़  रुपये

 का  प्रावधान करने  का  प्रस्ताव  है  ।  पश्चिमी घाट  के  फुंभावनाझों  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  सम्बन्ध

 में  सिचाई  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में  रखा  गया  हैं  ।  सिंचाई  श्रायोग के  प्रतिवेदन  में  केवल

 सिचाई  आर  सिब़ाई  के झ्ोतों  के  पहल  os  ही  विचार  किया  गया है  ।  इसमें  श्रन्प  मामलों पर  विचार

 वाले  क्षेत्रों  पर  भी  विचार  करे  ज़ो  कि  पश्चिमी  घाट  योजना  का  ही  झाग  है  ?

 श्री  मोरारजी  वेसाई
 :

 इस  समूचे  क्षेत्र  में  कर्नाटक  के  35  तालुक हैं  न  कि  28  ।  जिनका  सुझाव

 सिंचाई  श्रायोग  ने  दिया है  ।  उन्होंने  इन  28  में  से  23  तालुक  ले  लिए  हैं  ।  तथा  12  नए

 तालुक  ्र  ज़ोड़ दिए  ह
 साननीय

 सदस्य ने  जो  सुझाव  दिया  उसे  पहले  ही  ध्यान  में  रख

 लिया गया  है  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इसके  लिए  200  करोड़ रुपये  निर्धारित  किये  हैं  ।  पांचवीं

 योजना में  इसके  लिए  20  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  थी  जिनमे ंसे  1974-75  में  83

 1975-76  में  1.  43  लाख  तथा  1976-77 में  4.  5  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए  ।  1977-78

 के  लिए  5.  96  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  क्री  गई  है  |

 भी  ए  प्रार ०  बद्री
 नारायण

 :  ogi  तक़  सीमांकन का का  सम्बन्ध  पश्क्िमी  gre  अखंडित

 क्षेत्र  क्या  सरकार  झायोग
 को

 सुझावਂ  देगी-कि  वहू  समूची  समस्या  पर  समे  कित  ?
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 मोरारजी  देसाई  :  ga  पर  fare  किया  जा  रहा  है  जहां  तक  नगरीय  प्रौर  ग्रामीण

 योज़ना का  सम्बन्ध  शायद  ary सदस्य  तथा  मैं  कुछ  mal पर  नि्णय  न  ले  सकें  ।

 श्री  के०  गोपाल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  घाटों  के  विकास  के  लिए  जो  उच

 स्तरीय  समिति  स्थापित  की  गई  उसने  जल  का  अधिकतम  उपयोग  करने  सम्बन्धी  पहल  पर  बिचार किया

 है  श्रौर  जो  पानी  श्ररब  सागर  की  बहता  है  उस के  50  प्रतिशत पानी  की  दिशा  बदलने

 पर  भी  विचार  किया  है
 ?

 पश्चिमी  घाटों  के  विकास पर  विचार  करते हुंए  वह  बजाय  पानी के  बेकार

 जानै  के  उसका  रुख  पड़ौसी  राज्यों  की  प्रोर  करेंगे  इसका  समुचित  उपयोग  हो  सके
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इस  पहल  पर  ब्रिचार  feat  रहा  है  ।  वास्तव में  हम  भारत

 में  उपलब्ध सभी  पाती  का  अधिकाधिक करता  चाहते  हैं  ।

 श्री  to  सी०  जाज॑  :  पश्चिमी घाटों  के  दक्षिणी  भाग  का  लगभग  300  मील  क्षेत्र  केरल

 की  पूर्वी  सीमा  से  लगा  gate  अर  कहा  गया  है  कि  पश्चिमी  घाट  विकास  कार्यक्रम के  लिए
 25  करोड़  रुपये  निर्धारित  किये  aa  हैं  ।  पर्वतीय  राजमार्ग  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  जो  कि

 घाट  विकास  का  एक़  झ्ंश  क्या  माननीय  सभा  को  झ्राश्वासन देंगे कि इस देंगे  कि  इस

 25  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  कुछ  भाग  केरल  राज्य में  पत्नतीय  waar के  विकास  के

 निर्धारित किया  जायेगा  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  क्रिसी  fate  क्षेत्र  के  mex  दूसरा  बिशेष  क्षेत्र  नहीं  बना
 सकता ।

 उतरी  aa  के  लिए  fama  orate

 *450.  श्री  के०  बी०  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तरी  बंगाल  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  मंजूर
 गई

 तथां  मंजूर की  जाने

 वाली  विभिन्न  परियोजनाओं के  नास  क्या  हैं  ;

 कया  पश्चिम  बंगाल  सरकार  नै  उत्तरी  बंगाल  के  के  लिए  कोई  योजना  प्रस्तुत

 की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्रातें  कया  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  से  झायोग  संपूर्ण  राज्य  के

 विकास  के  विभिन्न  शीर्षी  के  लिए  परिव्ययों  का  भ्रनुमोदन  करता  है  ।  अलग-अलग  परियोजनाओं या

 क्षेत्रों  के  लिए  area  राज्य  सरकार  ara  किए  जाते  हैं  ।  बिशेष रूप  से  उत्तरी  बंगाल  के  किकास  के

 लिए  कोई  भी  परियोजना  योजना  प्रायोग  को  नहीं  भेजी  गई  है  और  न  ही  प्रायोग के

 पड़ी  हुई  हैं  ।  राज्य  की  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तरी  बंगाल  में  निवेश के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्थाएं  हैं

 जिनमें  गांवों  के  ग्रामीण  दूध  यातायात में  सुधार  की

 स्कीमें  ait  airs  marae  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  सामान्य

 कार्य  कमों  के  बल  निकासी  झौर  संकार  में  सुधार  तथा  उत्पादन  केन्द्रों  के  विकास  से  सम्बन्धित

 fern  स्कीमों  के  लिए  1977-78  में  1  कसोड़ रु  ०  की  rae  की  गई
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 थ्री  Fo  ato  चेतरी  :  उत्तरी  बंगाल  की प्रत्येक  प्रकार  से  अवहेलना की  जाती  रही है  ।  वहां

 बिजली  की  कमी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  चाय  उद्योग  तथा  अन्य  उद्योगों  को  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा है  |  वहां  एक  रामन  हाईडल  प्रोजेक्ट  यदि  यह  परियोजना हाथ  में  ली  जाती  है  तो

 उससे  बिजली  की  कमी को  पूरा  किया जा  सकता  है  ।  मेँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्राप

 उस  परियोजना  को  इसी  वित्त  वर्ष  में  श्रारम्भ  करने  जा  रहे  हैं
 ?  इस  पर  कुल  कितना खरच  झायेगा

 तथा  यह  कब  तक  पुरी  हो  जायेगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इसंके  बारे  में  भी  राज्य  सरकार  ही  बता  सकती  मैं  नही ं।

 श्री  के ०  बी०  चेतरी  :  उत्तरी  बंगाल  में  बेसीदेवा  तथा  चोपड़ा  इस्लामपुर

 जैसे  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  ।  उनमें  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।  सरकार  का  विचार  वहां  एक  कागज  मिल  स्थापित
 करने  का

 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार वहां  कागज  मिल  स्थापित करने  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें क्या  हैं
 ?

 श्री  मोरारजी  जैसा  कि  मैंने  पहले  इसके  बारे  में  भी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना

 राज्य  सरकार  का  ही  काम  है  ।  प्रभी  मुझे  वहां  स्थापित  की  जाने  वाली  कागज़  मिल  की  कोई

 जानकारी  नहीं है  ।  मैं  इसके  बारे  में  निश्चय  ही  पता  लगाऊंगा  |

 श्री  समर  जब  डा०  के ०  एल०  राव  सिंचाई  तथा  विद्यत्  मंत्री  थे  तो  उस  समय  उन्होंने

 झपने  वक्तव्य  एक  नहीं  झपितु  अनेक  पर  इसी  सदन  में  यह  कहा  था  कि  उत्तरी  बं
 के  निकट  पश्चिम बंगाल  के  डलकोला  में  के  किसी  भाग  में  विद्यत  संयंत्र  लगाया  जायेगा  जिससे  कि

 उत्तरी  बंगाल  तथा  उत्तरी  निहारी  की  बिजली  की  श्रावश्यकता  को  ger  किया  जा  सकेगा
 ।

 मैं

 प्रधान  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  डालकोला  में  लगाये  जाने  वाले  उस  घोषित  बिजली  संयंत्र

 का  क्या  gur ?

 श्री  मोरारजी  tare  इस  विशेष  faa  dia  के  बाये  में  मुझ  खास  जानकारी  नहीं  हू  ।

 जसा  कि  मैंने  कहा  म  इस  के  बारे  में  जानकारी  एकात्रते  ।  जानकरी  मेरे  पस  उपलब्ध  नहीं

 श्री  समर  इससे  उत्तरी  बंगाल  का  विकास  होगा४  उत्तरी  बिहार का  नहीं  ।

 ot  ज्योतिमंथय बसु  :  श्रीमान  जी  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  उत्तरी  बंगाल  को  चाय

 तथा  पटसन  के  उत्पादन  से  केन्द्रीय  राजस्व  के  लिए  विदेशी  war  afer  करने  में  सहायता  मिलती  है

 तथा  हम  भी  यही  चाहते  हैं  कि  यह  सहायता  निर्विघ्न  रूप  से  सिलती  रहे  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  इस  बात

 पर
 भी

 विचार  करेंगे  कि  ag  टीसटा  को  wat  कार्यक्षेत्र  में  लेने  वाली  मास्टर  योजना  पर  भी  विचार

 करेंगे  ताकि  बाढ़  के  कारण  नदी  में  बनने  वाली  गाद  को  समाप्त  किया  जा  सके  ॥

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मास्टर  प्लान  बनाना  तो  राज्य  का  विषय  हैँ  ।

 श्री
 ज्योतिमंथ  ag:  परन्तु  टीसटा  प्लान  तो  ह  बंगाल  के  लिए  है  ।

 श्री
 मोरारजी  वह  राज्य  योजना  में  ही  होनी  चाहिये ae  केन्द्रीय  योजना

 नहीं
 हो  भकती  ।

 परन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा  हूँ  df  सस्  ल  ो  द
 मंजूर कर  लेंगे  ।  उन्हें  यह  बता  देना  चाहिये  कि  वह  इसे  योजना  में  मिलकर रहे  हैं  इसके

 8
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 अतिरिक्त  वहां  40  प्रतिशत  लोग-श्रनुसुचित जाति  तथा  जनजातियों_के  हैं  ।  इसलिए  उस

 की  भ्रोर और  भी  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  mt  क  ग्रौर

 यदि  राज्य  सरकार  श्रपनी  योजना के  साथ  ही  इस  हिस्से के  लिए  भी  योजना  भेजती  तो  हम

 निश्चय
 ही

 उसके  लिए  सहायता  करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 श्री  ज्योतिमंय  tg  :  वास्तव  में  इस  विषय  के  बारे  में  प्रश्न  श्रौर  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिय े।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्र  सदन  में  श्रभी  जो  कुछ  कहा  गया  है  इसे  दुष्टिगत  रखते

 इस  मामलें  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  विचार  करेगी ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  तों  वहं  पहले  ही  दे  चुके  हैं  ।

 श्री  चित्ता ag:  मैं  प्रधान  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  उत्तरी  बंगाल  के  सामरिक

 महत्व को  दृष्टिगत  रखते  उस  ata  at  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताओओं  के  बारे  में  राज्य  सरकार  की
 के  केन्द्रीय  के  श्रस्तगंत  योजनायें  बनाने  की  सम्भावनाग्रों

 तथा  वांछनीयता  पर
 भी

 विचार  किया  जायेगा
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 यदि  ऐसा  करने  से  उस  क्षेत्र  तथा  राष्ट्र  को  लाभ  होता  हो  तो  हम

 निश्चय  ही  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  बसु  :  यह  राज्य  परियोजना  के  भ्रतिरिक्त  होनी  चाहिये  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  उसके  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता |  यदि  वहू  श्रतिरिक्त

 योजना  हुई  तो  हमें  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  करवाना  पड़ेगा  ।

 खादी  का  उत्पादन

 451.  श्री  to  वी०  स्वामीनाथन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का

 विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  खादी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  है  ;

 क्या  देश  में  ates  खादी  एककों  की  स्थापना  करने  का
 भी

 सरकार  का  विचार  है

 यदि
 तो

 चालू  वर्ष  में  खादी  के  विकास  ate  उत्पादन  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि

 नियत की  गई  है  ;

 )  क्या  सरकार  खादी  के  मूल्यों  में  कमी  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर  रही  है
 ?

 sat  मंत्री  जारज  फर्नाण्टीज  (a)  हाँ  ॥

 हां

 (7)  वर्तमान  वर्ष  के  लिये  खादी  के  विकास  तथा  उत्पादन के  लिये  18.  10  करोड़  रुपये

 श्रावंटित  किये  गये  हैं  जबकि  विगत  as  में  15  करोड़  रुपये  झ्राबंटित  किए  गए  थे  ।

 खादी  के  कपड़े  का  वास्तविक  मूल्य  कच्चे  माल  ऊन  तथा  कोये  के  मूल्य  पर

 निर्भर  करता  है
 ।

 सुत  तथा  खादी  के  मूल्यों  में  बढ़ती  का  रुख  है  किन्तु  कोये  के  बारे  में  गिरावट के

 रुख  की  प्रा शा  है  ।  उनके  च्े  कपड़े  के  मलय  बढ़ेंगे  घटेंगे  ।
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 att  aiés  ato  cardia  कया  उत्पादकों  पर  प्रभाव  डॉलि  किम  खांदी  के

 कमीं  करने  को  कीई  प्रस्ताव  है
 ?

 महत्वपूर्ण  श्रवंसरों
 पर  हमे

 16  से  15  प्रतिशत
 तके  छूट  मृत्य  े

 क्या  संरकार  खादी  कें  मूल्य  में  भारी  कमी  करेंगी ?

 श्री  e RM  फर्नाण्डीज :  मूल्य  इस  बात  पर  निभर  करता  है  कि  खादी  के  उत्पादन  ,  पर  कितना

 ora  होता  हैं  ।  सहायता  देंने  की  बात  wart  इसे  पर  विचार  कियां  जीं  हैं  ।

 श्री  श्रार०  ato  TaTAAIAA  क्या  सरकार  कोई  सहायता  देंगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  इंस  पर  विचार

 sit  श्रार०  ao  earavaraa  मैं  स्पष्ट  रुप  से  जानना  चाहतां  हूं  कि  क्या  उत्पादकों

 THU  कताई  करने  वालों  को  कोई  सहायता  दी
 ?

 श्री  जाज  फर्नाण्डीज :  प्रभी  tar  कीई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  ata  सिह  पाटिल :  चंकि  जनता  सरकार  श्रौर  खादी  पहनने  के  लिये  राजी  हो

 aad  इसकी  बिक्री  अवश्य  बढ़  जायेगी  ।  इंस  दृष्टि  सें  क्यो  माननीय  और  श्र्तिकं  धन  की  व्यवस्था

 करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  wit  फर्नाण्डीज॑  :  वर्तमान ay  के  परिव्यय  में  21  प्रतिशत  हुई  है  ।  वित्त

 मंत्री  ने  प्रपरे  बजटं  भाषण  में  कहा  है  कि  धनाभाव  के  कारण  किसी  खादी  कार्येक्रम  में  हानि  नहीं  ary

 दी  जायेगी  |

 Sto  सुशीला  नायार  उपभोक्ता द्वारा  लाये  सूत  के  बदले  में  कपड़ा  देने  की  खादी

 झ्रायोग  कीਂ  योजना  चालू  कीं  जायेगी  ?

 खादी  से  निर्धन  व्यक्तियों  की  मदद  होती  निर्धनतम  लोग  साधारण
 चखें  का

 प्रयोग

 कर  संकते  चखें  की  नहीं  ।  खादी  ग्रांयोंग  aa  सांधारण  चर्खे  at  नंही नहीं ले  रहा

 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  का्येवाही  करेगी ?

 श्री  जाज  फर्नाण्डीज  :.  मैं  इन  दोनों  सुझावों  परਂ  विचार  |

 श्री  वसन्त  साठ  खादी  श्रात्म-विश्वास  की  भावना  श्रौर  स्वदेशी की  कयी

 खादी  at  की  बुनाई  कताई  को  बनानें  कां  कोई  प्रस्ताव  है  ।  क्या  खादी  के  लिए

 केवल  सूती  धागा  ही  जरूरी  यदि  मानव-निर्मित  रेशे  को  सस्ती  दर  पर  सप्लाई  करना

 सम्भव  है
 तो

 क्या  श्राप  उसे  स्वीकार  कर  लेंगे
 ?

 श्री  जाज  फर्नाण्डीज  :  मझे  खुशी है  कि  माननीय  सदस्य ने  खादी के  महत्व  को  समझा

 क्योंकि  1965-66  से  देश  में  का  उत्पादने  गिरता  जा  रहा  1965-66  में  खादी का

 त्पादन
 8

 करोड़  487  लाख  at  मीटर  ज॑बकिं चाले वेष में ara  वर्ष  में  ag  केवल 6  कंरोड़
 14

 लाख  at  मीटर  इसी  प्रकार  रोजगार  में  भी  गिरावट  श्राई  मानव-निर्मित  रेशे

 का  प्रयोग  करने  का  विचार  खादी  ग्राम  उद्योग  श्रायोग  at

 Shri  Ram  चपा :  May  I  know  whether
 141.0

 ere  1  any  proposal  to  use  polyester  yarn  along- with  the  cotton  yarn  for  manufacturing  Khadi  ?
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 मौखिक  उत्तर 22  1899  )

 Shri  George  Fernandez  :  At  présent  there  is  no  such’  pro  pos.  al.

 Skit  Hutitiddo:  :  May  kid  wheter  Gévernitilt  havé  any  proposal
 to  réesfdrt  réduction of  at  Madhubahi  and  Darbhanga  6  48  provitle  means  4.0
 उ्फेडिपिठठते  to  thE  People  ?

 Shri  George  Fernandez  ;  There  is  a  Bihar  State  Khadi  Board  and  there  are  khadi  insti-

 tutions  at  district  level.  In  the  entire  country,  there  are  706  khadi  institutions:  some  proposal
 for  Central  help  is  received  from  them,  the  same  will  be  given.

 at  श्रारं०
 :  खादी  कीं

 ae  हैं  किं  ae  ee सें
 केंती  शर

 हाथ  से  बुनी  हुई  होती  मंत्री  महोदय  नें  कहा  है  कि  हाथ  से  बने  रेश  को  Fart  करने

 के  प्रस्ताव  उनके  विचाराधीन  हैँ  ।  हथकरघा  उद्योग-मानव-निर्मित  रेशे  श्रौर  मिल  ढारा  बुने

 गए  धागे  का  प्रयोग  कर  रहा  क्या  वह  देखेंगे  कि  खादी  का  श्रवमूल्यन  न  हो
 ?

 Shri  Geo  ree  Fernendez  :
 This  proposal  had  come  from  Khadi  and  Villagé  Industries

 Commission.

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :  विचार  मानव-निर्मित रेशे  को

 सीधे
 बुनाई  में  प्रयोग करते

 कां  नहीं  उसे  धागा  कातने  के  कामे  में  लानें  का  है  श्रीर  फिर  उसैं  बुनने  की  इसलिए

 खादी  का  श्रवमूल्यन  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 ~a Shi vr  Dhanna  Sinch  Gulshan:  Factory  workers  use  khadi  moré.  Do  Government  propose
 to  supply  khadi  to  them  dt  thé  cheap  raté  ?

 Shri  George  Fernandez  There  is  no  such  proposal.

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  If  the  price  of  khadi  is  fixed  on  the  basis  of  the  weaving  an
 spinning  of  khadi  yarn,  it  is  very  léss  But  the  khadi  Gramodyog  or  khadi  stores  fix  the  price
 of  khadi  arbitrarily.  Though  they  get  subsidy  as  well.  Thus  the  khadi  becomes  very  cost
 for  khadi  users.  This  impedes  the  progress  of  khadi  a  great  deal.  What  efforts  are  béing  madé  by
 Government  to  bring  down  the  prices  of  khadi  ?

 Shri  George  Fernandez  If  the  Honourable  Member  makes  some  concrete  suggestions
 we  shall  consider  them.

 श्री  qaATaz  ta  यंद्यपिं  खादी की  उत्पादन  पिंछले  वर्ष की  TTTRIT  20  अधिक

 gu  है  तथापि  लंगता  है  fe  इसका  विपणन  बंहुत  कम  gat  इंसके  का

 कपड़ा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  निर्धनतम  att  कों  उपलब्ध  नहीं  होता  ।

 व्यवस्था  नहीं हैं  खादो  के  विपणन  के  बारे में  कारगर  कदम  उठाए  जा  रहे

 श्री  wit  इस  समय  सारे  देश  में  4000  स्थानों  से  खादीं  बेची  जाती है  ।

 अब  हम  इसके  विपणन  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  इस  उद्योग  में  विपणन  एक  मुख्य  कठिनाई  रही

 मेरे  विचार  में  यह  भी  हल  हो  जायेंगी

 Shri  0,  Tiwary  :  The  finest  quality  of  Khadi  is  produced  in  Madhubani  in  Bihar.
 Will  the  Honourablé  Minister  providé  incentives  to  the  people  in  Mathubani  so  that  the  finest
 khadi  contiriues  to  be  produced  there  ?

 Shri  George  Fernandez  ;  If  any  suggestion  is  received  from  any  local  body  or  Bihar  State
 Khadi  Bord,  the  same  will  be  consideréd.

 att  हरिकेश  TENGE :  कया  माननीय  मंत्री  ag  सुनिश्चित  करेंगे किं  विभिन्न गांवों  में  खादी
 उद्योग  ऐसे  ढंग  से  फैलाया  जाये  कि  वहां  कीं  बेरोजंगारी  की  संमंस्यां भी  किसी  हद  तके  दूर  हो  सकें  ?
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 Oral  Answers  22  Asadha,
 1899  (58)

 वला

 श्री  जाज  फर्नाण्डीज  :  हमारी  कोशिश  यही  है  ।

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  The  fall  in  the  production  of  khadi  industry  was  due  to
 the  fact  that  thousands  of  persons  engaged  in  this  industry  were  removed  from  service  and  pro-
 secuted  under  M.I1.8.A.  and  D.I.R.  Do  the  Government  have  any  scheme  for  rehabilitating  them  ऐ
 The  cottage  industry  cannot  become  a  matching  industry  unless  it  is  given  subsidy.  Will  the
 Government  consider  giving  subsidy  to  this  industry?

 Shri  George  Fernandez  :  1  have  no  information  about  the  persons  removed  from  service.
 However,  we  will  look  into  it.

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  ;  Sir,  he  has  replied  to  one  of  my  question.  I  want  to  know
 the  number  of  persons  working  in  khadi  industry  against  w.  hom  action

 was
 taken  under  M.I.S.A.

 and  and  those  who  were  removed  from

 Shri  George  Fernandez  :  We  have  no  information  about  the  persons  removed  from
 3.0

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  Is  the  Honourable  Minister  aware  that  khadi  gramodyog  Com-
 mission  and  Gandhi  Ashram  are  also  producing  fashionable  garments  like  other  factories  and
 indulging  in  profiteering  ?  This  is  against  the  very  spirit  of  Khadi.  Do  they  also  pay  less
 salaries  to

 their  employees  is  done  by  other
 factory-owners

 ?

 Shri  George  Fernandez  So  far  as  the  question  of  production  of  Khadi  cloth  is  concerned.
 some  cloth  is  imported  also.  People  like  to  wear  different  varieties  of  clothes.  If  you  make  some
 suggestion  about  the  quality  of  khadi  that  should  be  produced,  it  can  be  considered.  Regarding
 salary,the  employees  in  these  institutions  get  the  same  scales  of  pay  which  the  Government.
 Other  institutions  are  functioning  under  a  great  strain.  A  person  who  works  on  the  traditional
 charkha  for  8  hours  at  a  stretch,  gets  Re.  1/-  only  and  the  person  who  plies  the  new  type  of
 charkha  gets  Rs.  3/-  to  Rs.  3.0  ०

 प्रो ०  पी०  जी०  सावलंकर :  एक  श्रनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर
 में

 मंत्री  महोदय ने  बताया  है
 कि  खादी  का  उत्पादन  गत  दस  वर्षों  में  उत्तरोत्तर  घटता  जा  रहा  है

 व  क्या  सरकार इसके  कारणों

 का  पता  लगायेगी ?

 श्री  wit  फर्नाण्डीज  :  हम  इसका  पता  लगायेंगे  |

 श्री  ए०  सी०  जाज॑ :  बम्बई  स्थित  खादी  ग्रामोद्योग  भवन में  देश  के  सभी  खादी  भण्डारों

 से  ज्यादा  बिक्री  होती  है  ।  मंत्री  महोदय  विपणन  में  सुधार  करने  की  पुरी  कोशिश  कर  रहे  इस
 काने

 बात
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  बम्बई  का  खादी
 dw हब wa  द्योग  भवन  पिछले

 22  दिन से  बन्द  पड़ा  है  ।  कया  मंत्री  महोदय  वहां  के  कर्मचारियों की  उचित  मांगों  को  पूरा  करेंगे

 श्र  इसे  फिर  से  चालू  करेंगे
 ५  eee  mene  [ अ  एज  सै  टूर  ग्य 4k  जाच  ||  t

 Ao  Ce  a  aoe  ea  ri be  ore  1..  rr  we  eget  Ui  कर  vay  श

 e Shri  George  Fernandez  For  this  I  require  notice.

 Shri  Manobar  Lal  ;  The  Khadi  and  Gramodyog  institutions  have  become  dens  of  corruption.
 Therefore,  will  the  Honour:  able  Minister  close  down  all  textile  mills  a  nd

 have  khadi  produced
 through  charkhas  only  ?

 Shri  George  Fernandez:  This  is  not  possible.

 Shri  Hukam  Ram  :
 therefore,

 The  workers  engaged  in  khadi  production  are  not  organised  and,

 don’t
 they  don’t  get  representation  in  the  management.  The  bigwigs  of  the  Management

 allow  workers  representation  in  the  Management.
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 3  1977
 अल्प  सुचना  प्रश्न —  द

 Fernender  :  Khadi  Board  is  bemg  reorganised.  After  its  reorganisation,
 all  these  problems  will  be  solved,

 Shri  Ugrasen  The  employees  of  Village  and  Khadi  Commission  are  getting  less  pay  and:
 allowances.  Will  Government  appoint  some  special  Wage  Board  for  them  ?

 Shai  George  Fernendez  We  have  no  such  proposal  under  consideration  at  present

 हि. ह  :  क्या  सरकार  को  खादी  कमीशन  के  कर्मचारियों  से  उनके  बेतन

 मज़दूरी  बोर्ड  झादि  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  मिली  हैं  ate  यदि  al,  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही

 रही
 है  ?

 att  जाज॑  Haslet  ऐसी  कोई  शिकायत  मेरे  सामने  नहीं  है  ।

 शी  हरि  च्  कामत  :  श्रीमान  मेरा  एक  व्यवस्था  की  प्रश्न  है  ।  नियम  64  के  परन्तुक

 में  ब्यवस्था  है  कि  यदि  कोई  प्रशन  सुची  में  नीचे  है  तो  उसे  wears  की  श्रनमति  प्रश्न  कोल

 के  समाप्त  होने  पर  मौखिक  उत्तर  के  लिये  लिया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिये  मंत्री  महोद॑य  भी  तैयार है

 श्च्यक्ष  महोदध  :  श्राप  मंत्री  महोदय  की  से  कसे  कह  सकते  हैं  ।  हम  अल्प  सुचना

 प्रश्न  लग

 अल्प  सूजना
 SHORT  NOTICE  QUESTION

 श्रमरीका  द्वारा  तारापुर  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  के  लिये  यूरेनियम  st  सप्लाई

 MoMoIoMo 17 17.  श्री  सौगत  राय

 ड1०  Artal  मनोहर  जोशी

 श्री  ज्योतिमंथ  ag

 श्री  जी०  एस०  बनतबाला

 wt  खी०  के०  >

 क्या  TTA  sal  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाब  में  अमरीकी  सरकार  MTT  बरमौंध  ऊर्जा  केन्द्र  को  बेहलर  बूरेनियम  की

 सप्लाई  पुनः  श्रारम्भ  करने  पर  सहमत  हो  गई

 (=)  यदि  तो  किने  शर्ती  पर
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोसरली  erg) :  तथा  :
 श्हे  1977

 को  शंमुक्त  राज्य

 अमरीका के  न्यूक्लियर  रेगलेटरी  कमीशन ने  तारापुर  परमाणु  के  लिए  श्रावश्यक  समृद्ध

 nN  इंधन  का  लदान  जलंपीतों  में  करने  की  मूजरी  देने  बाले  निर्यात  लाइसेंस  एक्स  एस  तन

 845  बारे  में  निर्णय  रुका  gar  जारी  करते  का
 निदेश  दिया ।  इसके  सथ  कोई

 पूर्वे  शर्ते  जुड़ी  rere  यह  इस  धारणा  के  साथ  किया  गेया  है  कि  ध्  सामग्री  के
 प्रभार  के  व्यापक

 ब्रश्न  पर  अमरीका  तथा  भारत  के  पीच  बातचीत  बे  ।
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 July  13,  1977 Short  Notice  ‘Question

 श्री  ज्योतिर्मय  ag:  एक  टिप्पणी  मेरे  ध्यान  में  यह  श्राई  है  कि  तारापुर  को  ईंधन
 की  सप्लाई  विभिन्न  प्रकार  से  विलम्ब  किये  जाने के  श्रतिरिक्त  राष्ट्रपति  कार्टर  की  नई  अणविक

 नीति  से  इंस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  रह  जाता  कि  भारत  को  इस  बात  के  लिएं  राजी  करने  के  लिए

 कि  वह  श्रपनी  सभी  नाभिकीय  क्षमताओं  के  अन्तर्राष्ट्रीय  निरीक्षण  के  लिए  सहमत  हो  जाये  श्रौर  किसी

 भी  संसाधन  सें  प्राप्त  प्रयुक्त  ईधन  का  दोबारा  प्रयोग
 न

 इसके  लिए  सभी  प्रयास  किथे  जायेंगे
 |

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  हमारी  सरकार  श्रमरीकी  सरकार  के  बीच  हुएं
 समझौते

 के

 साथ  ऐसी  कोई  शर्त  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  ऐसी  कोई  ad  नहीं  है  ।  यदि  कोई  ad  होती  तो  मैं  उससे  कदापि

 सहमत न  होता  |

 श्री  ज्योतिर्मय  श्रमरीका  द्वारा  को  समृद्ध  यूरेनियम  की  सप्लाई  बन्द  करने  के

 क्या  कारण  थे  ?  यह  सच  है  कि  तारापुर  रियेक्टर  के  लिए  आणविक  इंधन  सप्लाई करने  के  लिए

 झमरीका  वचनबद्ध  है  लेकिन  श्राणविक  प्रसार  का  बावेला  मचा  कर  भारत  की  सप्लाई  बन्द  करने  के

 लिए  दबाव  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  श्रमरीकी  प्रशासन  ने  पिछली  खेप  भेजने  में  एक  वर्ष  का  विलम्ब  कर

 झौर  भारत  को  वायुयान  द्वारा  उसे  लाने  के  लिए  1  लाख  डालर  व्यय  करने  पड़े  ।  क्या  यह  बात

 सही  नहीं  है
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  विभिन्न  श्रापत्तियां  उठाये  जाने  कारण  एक  वर्ष  के  खेप

 रोकी गई  थी  ।  wa  वे  दूर  हो  गई  हैं  श्रौर  उसे  भेज  दिया  गया  है  ।  हमने  कोई  भी  शर्तें  नहीं  मानी

 श्री  ज्योतिमेय  झ्र  जो  भारत ने  1  लाख  डालर  या  8  लाख  रुपय  खच  किए  हैं

 उसके  बारे  में  श्राप  का  क्या  कहना  है  ?

 शी
 मोरारजी  देसाई

 :
 मुझे  उसका  पता  नहीं  है

 ।

 at  जी०  एम०  बनतवाला :  क्या  यह  सच  है  कि  1974  में  हमारे  शांतिपूर्ण विस्फोट  के  बाद

 से  अमरीका  तारापुर  परमाणु  केन्द्र  को  समृद्ध  यूरेनियम  देने  सम्बन्धी  समझौते  की  समीक्षा  को  उत्सुक

 क्या  wader  ने  हमारी  सरकार  से  इस  बार  में  कोई  बातचीत  की  थी  कि  यदि  भविष्य  में

 शांतिपूर्ण  विस्फोट  किये  गये तो  समझौते  पर  विचार  किया  जायेगी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 यह  ठीक  है  कि  शान्तिपूर्ण  उद्देश्यों  के  लिए  किये  गये  विस्फोट  का  गलत

 अथ  लगाया गया  है
 ।

 इसी  कारण
 ये

 सब  कठिनाइयां  श्रायीं  ।  किसी  दूसरे  विस्फोट  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 यह  बात  स्पष्ट
 कर

 दी
 गई  है

 ।
 उसे  श्रब  फिर  नहीं  उठाया  जायेगा

 सी०
 चन्द्रप्पन

 :.
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  श्रमरीका  भारत  को  बिना  किसी  शर्ते

 के
 समृद्ध  यूरेनियम  दे  रहा है  ।  साथ  ही  यह  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  ्राणविक भ  प्रसार  के  मामले

 में
 दोनों  देशों

 के  बीच  वार्ता  होगी  ।  इस  सन्दर्भ  में  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  हम  मामले  में  हम
 पर  दबाव

 डाला  जा  हा  है  कि  हम  उसकी  नीति  का  श्रनुसरण करें  नहीं  तो  तारापुर  को  समृद्ध  यूरेनियम  नहीं
 दिया  जायेगा  |

 वह  क्या  मामला  है  fry  पर  बातचीत  होगी  ?
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 दूसरे  क्या  हम  श्रपने  यूरेनियम  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते
 ?

 निकट  भविष्य  में
 न

 सही  लेकिन
 उस  दिशा  में  क्या  योजना  बनायी  जा  रही  है

 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :  aire  प्रश्न  का  उत्तर  में  पहले  दे  दूं  ।  यूरेनियम  का  दो  प्रकार

 से  प्रयोग होता  है  ।  एक  तो  प्राकृतिक  रूप  में  श्रौर  दूसरा  समृद्ध  यूरेनियम/ता  रापुर  में  समृद्ध  यूरेनियम  का

 का प्रयोग करते  हैं  हम  वहां  युरेनियम  का  प्राकृतिक  रुप  में  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  ।  उसके  लिए
 तो

 हमें  पराने  संयंत्र  के  स्थान  पर  नया  संयंत्र  लगाना  पड़ेगा  |  इसकी  श्रभी  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 जहां  तक  न्यूक्लियर  प्रसार  का  प्रश्न  है  ।  उसके  लिए  सारे  विश्व  को  चिंता  है  ।  हमारी भी

 उसमें  रुचि  है  ।  कठिनाई संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  की  है  ।  मैंने  कहा हैं  कि  जब  तक  परमाणु  हथियारों

 वाले  देश  विस्फोट  करते  र  हेंगे  हम  संधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं  कर  सकते  |  लेकिन  हम  भी  इनਂ
 का  प्रसार नहीं  चाहते  ।  हम  चाहते हैं  कि  ये  शर्क्तिशाली  देश  भी  WITT  नीति  बदलें  ।  इसी  विषय पर

 च्ार्ता की जायेंगी ॥ की  जायेंगी  ॥

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  भारत  सरकार  रेगुलेटरी  कमीशन की  इतनी  महत्ता  कयों  स्वीकार  करती

 तारापुर  के  बारे  में  संधि
 तो

 श्रमरीका  श्रौर  हमारे  देश  के  बीच  में  हैं
 ।  संधि की  शर्तें तो  पूर्ण

 फिर हम  क्यों  इस  कमीशन  की  सत्ता  को  स्वीकार  करते  हैं  ।  भ्रभी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा

 है  कि  इस  कमीशन  ने  भारत  का  पक्ष  लिया है  ।  सन्धि  के  श्रनूसार  हमें  रेगलेटरी  कमीशन  का अस्तित्व

 क्यों  स्वीकार करना  पड़ा  है  ?  दूसरे  प्रमरीका  के  रवैये  में  परिवतंन  का  क्या  सबूत  है
 ?

 देश  के
 संयत्रो ंके  निरीक्षण  के  बारे  में  सहमत  होने  सम्बन्धी  प्रधान  मंत्नी  द्वारा मई  में  दिये  गये  वक्तव्य  से

 कया  afar  उदारता  नहीं  टकपती
 ?

 ऐसा  अखबारों में  छपा  है  ।

 श्री  मोरारजी  यह  शायद  झपकी  कल्पना  है  ।  मैंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  मैं  कभी

 ऐसे  निरीक्षण  के  लिए  तैयार  नहीं  होऊंगा  जब  तक  कि  बे  संयंत्रों  के  निरीक्षण  के  लिए  सहमत  न

 हो  जाये  ।  मैंने  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  ।  श्राप  मझे  ae  समाचार  पत्र  दिखाएं  ताकि  उससे

 गलत  बात  छापने  के  लिए  पुछा  जा  सके  ।  हमारे  द्वारा  रेगलेटरी  कमीशंन  को  मान्यता  देनें  का  प्रश्न  नहीं

 मैंने  ऐसा  कोई  समझौता  नहीं  माना  है  ।

 श्री  इयामनन्दन मिश्र  :  ग्रमरीकी  सरकीर  ने  अब  तक  कितना  '  माल  सप्लाई  किया  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  12  टन  के  लिए  29.  6.  77  को  लाइसेंस दिया  गया  था  श्रौर

 वह  माल  AT

 श्री  बेदबत  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  शांतिपूर्ण  wae  प्राग

 जरूरत  नहीं  लेकिन  शांतिपूर्ण  उद्देश्यों  के  लिए  ऐसे  विस्फोटों  की  जरूरत  रहेगी  ऐसा  लगता

 है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय वचन  निभाने  के  लिए  यदि  श्रावश्यक हो  तब  भी  हम  यह  विस्फोट  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :.  मेरे  विचार  से  ऐसे  विस्फोट  की  eee  नहीं  है  ।  पिंछली  सरकार

 का
 gat  दृष्टिकोण हो  सकता  है  ।  उन्होंने  गलत  सोचा था  ।

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  नया  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  समाचार  देखा  है  कि  हमें  य्रेनियम

 की  सप्लाई  दो  खेपों  में  की  जायेगी  ।  खेप  वायुयान  से  प्रायेगी  are  दूसरी  खेप
 श्रमरीकी  निरीक्षण

 दल  द्वारा  तारापुर  संयंत्र  के  निरीक्षण  के  बाद  भजी  जायेगी
 ?
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 श्री  सोरारजी  देसाई  :  पता  नहीं  उन्होंने  यह  कहां  पढ़ा  है  ।  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  ।

 श्री  TAIT  चब्हाण :  हमें  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  से  प्रसन्नता हैं  कि  उन्होंने  निरीक्षण

 की  बात  स्वीकार नहीं  की  है  ।.  यह  भी  खुशी  की  बात  है  कि  उन्होंने  न्यूक्लियर  प्रसार  संधि  पर  हस्ताक्षर

 करने  की  बात  भी  नहीं  मानी  है  ।  यह  सन्धि  पक्षपातपूर्ण है  ।  विस्फोट  या  जमीन  के  अन्दर  विस्फोट

 करने  के  बारे  में  उनकी  व्यक्तिगत  राथे  हो  सकती  है  ।  लेकिन  हमें  व्यक्तिगंत  राय  माननी

 होगी  या  इस  मामले  में  वैज्ञानिक  श्रौर  तकनीकी  सलाह  पर  चलना  है
 ?

 यह  तो  न्यूक्लियर  वैज्ञानिक

 भी  मानते हैं  कि  विकास  कार्यों  के  लिए  शान्तिपूर्ण  विस्फोट  जरूरी  हैं  ।  या  भ्रमरीका सरकार  से  कुछ

 रियायतें  लेनेਂ  के  लिए  हमने  उस  नीति  को  छोड़  दिया  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  हम  aaa  महान  राष्ट्रीय  हित

 को  तिलांजलि दे  रहे  हैं  ?  मैं  इंस  मामले  में  स्पष्टीकरण चाहता  हूं

 श्री  सोरारंजी देसाई  :  मैं  की  बात  कह  रहा  हूं  मैं  स्वयं  वैज्ञानिक  नहीं  हूं
 ।

 मैं  उनसे  सहमत  हूं  कि  हमें  भविष्य  के  लिए  कोई  वचन  नहीं  देना  चाहिये  at  मैं  समझता  हुं  कि

 शांतिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  भी  विस्फोट  श्रावश्यक  नही  है  ।  जब  जैसा  जरूरी  होगा  हंम  वैसा  ही  करेंगे
 |

 श्री  समर  हमारे  यहां  समृद्ध  यूरेनियम  की  कमी  है  पर  aT  यूरेनियम की  खान  से
 प्राप्त  यूरेनियम को  समृद्ध  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गंये  हैं

 ?
 दूसरे  क्या  समृद्ध  यूरेनियम

 की

 सप्लाई  के  साथ  कोई  शर्तें  जुड़ी  है
 ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पहले  ही  कहा  है  कि  ऐसा  कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  समर  1 :

 मूरेनियम  के  प्लूटोनियम  बनाया  जाता  है  जो  बहुत  विस्फोटक  tart  है नया  प्लुटोनियम  के  निर्माण  पर  कॉई  प्रतिबन्ध  गया  है  ।  सोधियतਂ संघ  ate  भी

 शांतिपूर्ण  विस्फोट  करते  हैं  ।
 श्र लग  थे  qarg  sus  बांध  बनाने  श्रौर  नदियों  का  रुख

 मोड़ने  are  के  लिंए  ये  बहुत  जरूरी  हैं  ।  परमाणु  ऊर्जा  झायुक्त  का  भी  यही  विचार  है
 ।

 श्री  मोरारजी देसाई  :  मैंने  स्पष्ट  कहें  दिया  हैं  किं  शांतिपूर्ण  कॉर्यी  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा

 का  प्रयोग  करने  में  हमें  कोई  शक्ति  नहीं  रोक  सकती
 ।  जीं

 कुछ
 भी

 श्रेबिश्यक  किया  जोयेंगों  !

 डा०  qaqreay  स्वामी  श्राज  प्रधान  मंत्री  जी  का  वक्तव्य  उनके  पिछले  वक्तव्यों  x

 अधिक  सुमिश्चित  है  ।  उन्होंने  स्पष्ट  कहा  कि  श्ाणचिंक  शॉतिपूर्ण  उद्देश्यों  के  लिए

 जरूरी  नहीं  है  ।

 (=reteITF )
 )

 ware  शंती  जी  के  पास  जौ  zat  उस  सम्बन्ध  में  एक  श्वेत  बे  निकाला  जायेगा  या

 दस्तावेज  सभा  के  ater  जायेंगी  जिस  से  उनें  dae  qeeay  का  भी  यह  चिंचार  दर  ही

 wifes  ऐसे  शांतिपूर्ण  कार्यों  के  लिएँ  श्रॉविश्यक  हैं  ।

 at  मोरारजी  :  ऐसा  ge  करने  की  मेरी  विचारें  नहीं  हैं  ।

 पी०
 जो

 ०  मावलंकर :  चूंकि  समृद्ध  यूरेनियम की  कमीं  के  कारण  तारापुर  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र

 के  कार्यकरण  पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  है  इसलिए  क्या  वह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  ae  mate  n  रहे
 ।

 दूसरे  क्या  राष्ट्रपति  कर्तेंर  से  इस  बारें में  se  संमय  पत-व्यक्होर  किया  at  जब  दोनीं नें

 देशों  में  सत्ता  ग्रहण  की  थी
 ?
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 श्री  मोरारजी  देसाई  :  grat  हैं  यह  सप्लाई  wa  नियमित  रुप  से  होगी  ।  लेकिन  भविष्य

 के  बारे  में  कुछ  कहा  नहीं  जा  सकता  कि  क्या  होगा ?  पत्न  व्यवहार  में  इस  विषय परं  व इट  चर्चा

 की  गई  थी  ।

 श्री  ५०  ato  चू  कि  उत्तर  में  थोड़ी  भ्रस्पष्टता  है  प्रौर  भूमि  के  अन्दर  श्र  भूमि

 ऊपर  विस्फोटों  के  बारे  में  थोड़ी  भ्रान्ति  है  ।  इसलिए मैँ  पूछना  चाहता  हुं  कि  उन्हें  विस्फोट  शब्द

 ढीक  नहीं  लगता  तो  क्या  प्रयोग  देश  की  जरूरत  के  श्रनुसार  किये  जायेंगे  क्योंकि वे  देश  के

 विकास हेतु  जरूरी  हैं  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई :  जो  मैं  कह  चुका  हूं  उससे  orfere  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 श्री  श्रार०  ato  CATHTAIUA  क्या  यरेनियम  की  सप्लाई  श्रमरीका  are  भारत  की  संघि

 के  भ्रन्तर्गत  नही  श्राती  श्रौर  नियमित  रुप  से  य्रेनियम  की  सम्लाई  के  लिए  श्रमरीका  वचनबद्ध  है
 ?

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री  मोरारजी tare:  किस
 ?

 Sto  नायर क  क्या  उन्हें  जानकारी  है  कि  रेडियो  विकिर्णी  से  स्वास्थ्य  पर  दुष्प्रभाव

 है  चाहें  विस्फोट  हो  श्रथवा  धन्य  प्रकार  HT?  प्रभाव  चार  पांच  पीढ़ियों

 तक  रहता  है  ।  क्या  पिछली  बार  किये  गये  विस्फोट  से  प्राप्त  रेडियों  बिकिं्ों  का  कीई  किया

 गया  क्या  वह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  झागे  कोई  विस्फोट  होने  पर  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सौभाग्य से  ऐसी  कोई  विकि  पिछले  विस्फोट  से  उत्पन्न  नहीं  हुई  ।

 श्री  राम  जेठमलानी  :  क्यां  भारत  में  लोकतंत्र  की  से  अमरीका  द्वारा  इंस  gery  की

 सप्लाई पुनः  शुरू की  गई  है  ?  कया  निकट  भविष्य  में  हमें  स्वतंत्र  रूप  से  यह  पदार्थ  मिलता  रहेगा

 श्री  मोरारजी  देसाई :  मैं  इस  बात  का  विश्लेषण नहीं  करना  चाहता  ।  बातको  शर  उलझाने

 से  कोई  लाभ  नहीं  है
 ।

 मैं  किसी  बाद  विंवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता
 ।

 श्री  राम  जेठ  मलानी
 :

 मेरे  gat  we  का  क्या  gat
 ?

 meyer  महोदय  :  उसका  भी  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ॥

 with  the  supply  and  we  do  not  recognise  any  committee.  But  the  Prime  Minister  has  also  said
 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra :  Jt  has  been  stated  that  there  is  no  condition  attached

 that  we  have  to  convince  them  before  conducting  any  nuclear  explosion.  Isit  not  a  condition  ?

 श्री  सोरारजी  देसाई  मैंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  ।  ऐसे  शब्द  श्राप  क्यों  जोड़  लेते  हैं  ।

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सरकारी  कमंचारियों  के  एसोसिएडन

 *446.  श्री  चतुर्भुज :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  कर्मचारियों
 के के  कार्मिक  संघों  शौर  एसोसिएशनों  के

 गठन  सम्बन्धी नियमों  में  ढोल  देने का  है  ;  श्र
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 )  सरकारी  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ग्रौर  अन्य  प्रभावशाली
 करवें का  विचार है  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  सरकारी  कर्मचारियों  दुवारा  कामिक  संघों  अथवा  सेवा

 जो  भी  स्थिति  के  गठन  पर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  है  ।

 सरकार  तथा  कर्मचारियों  को  प्राम  सभा  के  बीच  श्रधिक  से  सहयोग

 स्थापित  करने  प्रौर  उनके  साथ  सौहादंपूर्ण  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने

 1966  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  झ  परामशं  तन्त्र  तथा  भझ्रनिवा्य  विवाचन  के

 लिए  एक  योजना  की  थी  ।  इस  योजना  के  अधीन  विभिन्न  स्तरों  पर  संयुक्त  परिषदों  का  गठन

 किया  गया  जिससे कि  कर्मचारियों के  कार्य  तथा  सेवा  की  कर्मचारियों  के

 कार्येक्षमता पौर  कायें  के  स्तर  में  सुधार  से  संबंधित  सामान्य  हित  के  सभी  मामलों  पर  उनके  प्रतिनिधियों

 के  साथ  विचार-विमर्श  तथा  परामशं  कर  सके  ।  यह  योजना  लागू  है  |

 विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  पर  भारत॑  MATT  बेठक

 448.  श्री  एम०  गोपाल  रेड्डी :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर
 भारत-श्रमरी  की

 बैठक  1977  के  दूसरे  सप्ताह

 में  श्रमरीका में  हुई  झर

 (a)  यदि  तो  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  जी  हां  ।  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  पर

 श्रमरी  की  उप-झायोग की  बठक  '1  6  झर  17  1977  को  वाशिंगटन में  हुई  थी  |  इस

 का  गठन  1974  में  भारत  प्रौर  अमरीका  के  बीच  हुए  एक  करार  के  aes  किया  गया  था  fi

 (@)  उप-ग्रायोग में  बंज्ञानिक  सहयोग  att  विनिमय  के  श्रापसी
 हितों  के  कई  नए  प्रौर

 विस्तारित क्षेत्रों  पर  सहमति  थी  ।  कृषि  श्रौर  जल  त्रोत्रों  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  fort  विषयों  का

 afar frat  किया  गया  उनमें  संशोधित  फसल  उत्पादन  पादप  नाशकजीव  त्रौर  रोग

 संशोधित  पशु  उत्पादन ,
 खाद्य  ौर  खाद्य  संसाधनों  का  कोटि  श्रकाबनिक  उवेरकों  की

 aaa  में  सुधार  जेव  नाइट्रोजन  कागज  निर्माण के  लिए  पादप  सामग्री का

 वन्यजीवन सं  कृषि  विपणन  प्रौर  उत्पादन  की  व्यवस्था  श्रौर  छोटे  खेतों  श्रौर  छोटी

 कृषि  व्यापार  प्रणालियों  का  wears  शामिल  हैं  ।

 ऊर्जा  पर्यावरण  श्रौर  प्राकृतिक  संसाधनों  के  क्षेत्र  A,  सौ  तरल  तल  दहन  कोयला

 दहन  तप्त  गस  परिशोधन  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  ।  श्रंतिम दो  प्रस्तावों

 को  उस  समय  रूप  दिया  जाएगा  जब  श्रमरीकी  विशेषज्ञों  का  दल  भारत  झा  कर  संबंधित

 भारतीय  भ्रभिकरणों से  उनके  बारे  में  चर्चा  करेगा  ।  यह भी  तय  पाया  था  कि  पर्यावरणी

 रूचि के  संयुक्त  क्षेत्रों  पर  एक  दिव  राष्ट्रीय  संगोष्ठी  का  श्रायो जन  किया  जाए  इस  बात  की  अ्रावश्यकता
 के  बारे  में  भी

 सहमति  हुई
 की

 महत्व  के  विषयों  में  ग्रनुसंधान
 झर

 विकास
 संबंधी  समस्याद्रों

 शुष्क  भूमि  श्रनुसंधान  विकास
 के  लिए  दूर  भूकम्प  विज्ञान  तौर  भूकम्प  का  ata-

 निर्धारण  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  कार्यशालाओं  का  श्रायोजन  किया  जाए  ताकि  सहयोगात्मक  कार्यकलापों

 के  लिए  विशिष्ट  प्रस्तावों  का  सुत्नपान्न  किया  जा  सके  |
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 स्वास्थ्य के  क्षेत्र में  कुष्ठ  रोग  श्रौर  फाइलेरियता  ौर  स्वास्थ्य
 वितरण  प्रणाली  के

 क्षेत्र
 में

 नई  सहयोगात्मक  गतिविधियों  का  विकास  किया  गया  है
 ।  यह  भी  तय  पाया

 कि
 मलेरिया  श्रौर

 योगाभ्यास के  स्वास्थ्य  प्रभावों  जैसे  क्षेत्रों  में  संयुक्त  गतिविधियों पर  अतिरिकत  बल  दिया  जाए

 इन  क्षेत्रों  में  वैज्ञानिकों  के  प्रदान  को  श्रागे  बढ़ाया  जाएंगो
 |

 फ्लैट  क्डव्टर  रेडियों  भ्र  सुक्ष्म  तरंग
 एन्टीना स्टैन्ड्ड  रप्रेंस

 मेटिरियल्स  श्रौर

 आयामी मौसम  विज्ञान  के  क्षेत्रों  में  गात्मक  कार्यक्रमों को  श्रमलीजामा  पहनाया  जाएगा
 ।

 सुचेना  विज्ञानों  के  क्षेत्रों  में  दिवपक्षी  संयुक्त  AA-WALHT
 की

 सेमिनारों  के  पृष्ठांकन  के  श्रतिरिक्त

 उप-श्रायोग  में  नई  दिशाओं  में  सहयोगात्मक  कार्यक्रमों की
 संभावना  का  श्रत्वेषण  करने  की  श्रावश्यकता

 के  बारे  में  भी  सहमति  झमरीकी  तकनीकी  रिपोर्टों  तक  श्रधिक  वैज्ञानिक  श्रनुसंधान

 के  बारे  में  सुचना  के  संकलन  श्रमरीकी
 श्रांकड़ा  स्थानों  )

 श्रादि  के  बारे में

 भारत  में  खोज  ।

 SI-ATAT  ने  झरापसी  हितों  के  महासमुद्र  विज्ञानਂ  श्रेनुसंधोन  कार्यक्रमों
 क ेविकास के

 साधनों

 के  सयुक्त  परीक्षण
 की

 श्रावश्यकता  का  भी  श्रवलोकन  किया  att  इस  प्रयोजन  के  लिए  वज्ञानिक

 श्रधि  कारियों
 की  कार्यशाला  का  झ्रायोजन  करने

 की
 सहमति  प्रकट  की

 ।

 भ्रानन्द  मार्ग  के  श्री  ares ata  को  रिहाई .

 452.  श्री  हरिविष्णु
 कामत

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  श्राशय  के  अभ्यावेदन  दिये  गये  हैं  कि  श्रानन्द  मार्ग  के  नेता  श्री

 झानन्दमूति को  झूठे  साक्ष्य  के  श्राधार पर  दोषी  ठहराया  गया  था  वह  नजरबन्द  थे  तब  उन्हें

 जहर  दिया  गया  था  ate  otter  का  होने  तक  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  किया

 (4)  यदि  तो  उन  व्यक्तियों  श्रौर  संगठनों
 के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  उक्त  ~  दिये

 और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  sit  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लेखित  कुछ

 अथवा  सभी  श्राधारों पर  काफी  संख्या  में  व्यक्तियों  तथा  संगठनों  से  भ्रभ्यावेंदन  प्राप्त हुए  हैं  ।  उनमें  से

 कुछ  के  नाम  इस  प्रकार  हैं

 (1)  are  मार्ग  प्रचारक  संघ  जिसका  केन्द्रीय  कार्यालय  भारत में  है  तथा  क्षेत्रीय

 कार्यालय  पश्चिमी  जर्मनी  में  हैं  ।

 (2)  श्री  समर  एम०  पी ०  |

 (3)  सैयद  दु  शाही  जामा  दिल्ली

 (4)  लाडँ  एम०  यू०  के०  |

 (5)  मिसज  जिल  एम ०  Jo  के ०  ॥
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 hd

 (6)  एम०  Fo
 Fo  |

 (7)  at  एडवड  एम०  To  के ०  |

 (8)  लाडे  फेनर  एम०  Fo  के  |

 एडिशनल  सेशन  पटना ने  श्री  पी०  झ्रार०  सरकार  क. उफ  श्रानन्द  मूर्ति को  भारतीय

 दण्ड  संहिता की  धारा  120  109  तथा  201/109  के  अधीन  अपराधी  ठहराया  था  तथा
 29-11-1976  को  श्राजीवन  कारावास की  सजा  दी  गई  थी  ।  श्री  सरकार  ने  25-1-1977  को

 उच्च  न्यायालय  में  सेशन  कोटे  के  निर्णय  के  विरुद्ध  एक  श्रपील  दर्जे  की  थी  ।  इस  को ग्रहण कर  लिया

 गया  है  श्रौर  जब  ग्रीष्म  अवकाश  के  बाद  न्यायालय  खुलेगा  तो  इस  पर  गौर  किया  जायेगा
 ।  चूंकि  मासला

 स्यायाधीन  इसलिए  ae  तय  करना  vara  का  काम  है  कि  श्री  पी०  श्रार०  सरकार उक

 ्  के  विरुद्ध  साक्ष्य  पर्याप्त  तथा  विश्वसनीय हैं  या  नहीं  श्रथवा कया  वहं  सभी  श्रारोपों से  मुक्त
 किये  जा  सकते  हैं  प्रथवा  उनका  जमानत  प्रार्थना  पत्र  स्वीकार  किया  जो  सकता  हैं  ।

 श्री  संजय  गांधी  के  सार्वजनिक  भाषणों  को  टेलीविजन  पर  प्रसारित  करना

 *
 श्री  शिव

 arafa <a
 राय

 :
 कया  सूचना  शर  श्रसारण  wat  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 एक  1975 से  15  1977  तक  की  safe  में  श्री  संजय  गांधी  के
 जनिक

 भाषणों  को  तथा  देश  के  भीतर  व  बाहर  विभिन्न  स्थानों  की  उनकी  यात्राद्यों  टेलीविजन

 पर  प्रसारित  किये  जाने  संबंधी  व्यौरा  कया  है  ;

 (a)  जो  फिल्मी  फिल्मी  केन्द्रीय  मंत्री  तथा  सुचना  प्रसारण  मंत्नालय

 के  अन्य  सरकारी  oferarct  उपरोक्त  gaty # faferer में  विभिन्न  स्थानों  की  यात्नाशों में  संजय  ait
 के  गये  उनका  व्यौरा  क्या हैं  ;

 श्री  संजय  गाँधी  की  विभिन्न  स्थानों
 की

 यात्राओं  में  उनके  जाथ  जाने  वाले  व्यक्तियों  का
 व्यय  किसने  बहन  किया  ;  atx

 (7)  सरकार की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण
 मंत्रों  लाल  कृष्ण  aS '

 :  एक  विवरण  जिसमें
 1975  से  15  1977  तक  कीਂ  gale  के  दौरान  श्री  संजय  गांधी के  सार्वजनिक  भाषणों  तथा

 देश
 के  भीतर  श्रौर  बाहर  विभिन्न  स्थानों  की  उनकी  यात्राओं  को  erase  पर  प्रसारित  किए  जाने  का

 ब्यौरा  दिया  हुम्रा  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है

 श्र  फिल्म  ate  ध्वनि  fears  करने  वाली  जिन्होंने  सभी  यात्राशोंपर
 कवर  श्री  संजय  गांधी  के  साथ  नहीं  गई  थी  ।  वे  टीमें  स्वतंत्र  रूप  से  इन  घटना  स्थलों  को
 सरकारी  दौरे  पर  गई  थी  शौर  उनके  यात्रा  तथा  दैनिक  भत्ते  का  व्यय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  गया
 था  केन्द्रीय  मंत्रियों  श्रौर  सरकारी  श्रधिकारियो ंके  मामले  में  सुचना  THtad  की  जा  रही  है
 शर  इसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या
 फिल्मी  सितारे  शौर  फिल्मी  जो  गैर  सरकारी  व्यक्ति  श्री  संजय  गांधी  की  विभिन्न  स्थानों

 2.0



 1  3
 1977

 की  यात्राओं  के  दौरान  उनके  साथ  गए  थे  ।  सरकार  के  लिए  इस  प्रकार  की  सुचना  फिल्मी  कलाकारों

 से  एकब्रित  करना  भी  संभव  नहीं  है  ।

 सरकारी  माध्यमों  द्वारा  श्री  संजय  गांधी  का  जो  श्रधार  किया  गया  वह  उन  मामलों में  से

 एक  है  जिनकी  जन  eos  माध्यमों  के  दुरुपयोग  सम्बन्धी  दास  समिति  ने  जांच  की  है  ।  भामले में

 ्  कारवाई  दास  समिति  के  निष्कर्षों
 ate  उन

 पर  सरकार  के  नि्णेय  पर  निभेर  करेगी
 ।

 एक  1975 से  15  1977  तक  को  afer  के  दोरान

 श्रो  सजय  गांघी  के  Staats ATI Kt भाषाणों  लथा  देश के  भीतर

 बाहर  को  उनकी  का  FLIRT  से  प्रसारण

 1975

 10  सफाई  श्रभियान  के  लिए  पुरानी  दिल्ली  we  दौरा  ।

 28-31  कामागाटामारू  नगर  में  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी का  अधिवेशन

 तत्कालीन प्रधान  मंत्री  के  लिए
 किये  गये  प्रसारण  का  अंग

 1976

 20  ATNTATs  युवक  प्नतिनिधि  मंडल  का
 स्वायत  करने के  लिए  दिल्ली  में  युवक my

 कांग्रेंस का  समारोह  L

 28  दिल्ली  में  हरिजनों  की  एक  don  में  भाषण  |

 1976

 21  कलकत्ता की  यात्रा  ।

 23  पटना की  यात्रा  ।

 26  में  अल्पसंख्यक  जाति  सम्मेलन  में  भाषण  |

 1976

 7  अठ  भा०  की ०  कमेटी  की  बठक में में  भाषण  |

 13  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  की  दिल्ली  में  भ्रावास  बस्तियों  का  दौरा  ।

 21  अर  22  ws  प्रदेश  की  यात्रा  ।

 24  अर  25  बीकानेर  की  यात्रा  ।

 28  29  लखनऊ  पौर  रायबरेली  की  यात्रा  मलयालम देनिक  के  साथ

 ट

 1976

 4  से  16  तक  श्रमुतसर  श्रौर  पंजाब  के  दूसरे  स्थानों  तथा  उत्तर  प्रदेश  में

 बड़ौत  की  यात्रा 1

 21
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 1976

 2  अर 3  की  यात्ना  |

 17  शर  18  उत्तर  प्रदेश  में  सीतापुर  ौर  लखीमपुर  की  यात्रा  ।

 ५23 से  26  तक  पश्चिमी  बंगाल  की  यात्रा  ।

 जून  1976

 5  से  11  तक  यारावन  श्रौर  ताशकन्द  की  यात्रा  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री

 सोवियत  संघ  की  यात्ना  का  किये  गये  प्रसारण  का

 ।

 20  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  की  यात्रा  ।

 29  बुलन्दशहर की  यात्रा  |

 1976

 पुल्तानपुर की  यात्रा  ।

 site  10]  लखनऊ  प्रौर  सुल्तानपुर की  यात्रा  ।

 1976

 1  हरियाणा  में  परिवार  नियोजन  कपों  का  दौरा  ।

 पंजाब  की  यात्रा  ।

 दक्षिणी  दिल्ली  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  कालोनियों  का  दौरा  ।

 दिल्ली  में  पुनर्वास  बस्तियों  का  दौरा  atc  युवक  कांग्रेस  की  बेठक  में
 भाषण  |

 21  दिल्ली  में  शान्तिवन  site  विजयघाट  की  यात्रा  ।

 24  दिल्ली  में  एक  परिवार  नियोजन  कैंप  में  भाषण  |

 1976

 दक्षिण  दिल्ली  की  कालोनियों का  दौरा  ।

 21  दिल्ली
 में  परिवार  नियोजन  कम्पों  का  दौरा  ।

 1976

 2  नरेला  में  एक  नई  सड़क  का  उदघाटन  |

 आर  4!  राजस्थान  की  यात्रा  |

 8  से  10  तक  मारीशस  की  यात्रा  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा का  किये

 गये  प्रसारण का  भाग  AT)  ।
 13

 मारीशस से  वापिसी  ।
 16  झर  17:  इलाहाबाद  श्रौर  फतेहपुर  की  यात्रा  ।
 18  कानपुर की  यात्रा  ।

 21

 29 से  31  तक

 प्रजनाला  में  एक  युवक  कैंप  का  दौरा  ।

 नालन्दा  शौर  श्रौरगाबाद  की  यात्रा  ।'

 22
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 1976

 9  यजनाला की  यात्रा  |

 14  दिल्ली  में  एक  डाकघर  का  शिलान्यास  करना  ।

 17  दिल्ली  में  प्रेस  कान्फ्रेंस  ।

 18  से  25  तक  कलकत्ता  में  तथा  गोहाटी  में  ग्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  अधिवेशन में

 भाषण श्रौर  कार्येक्रम  |  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  के  लिये  किये  गये
 प्रसारण का  भाग  था  1)

 28  मद्रास  के  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  ।

 1976

 से  7  तक  देहरादून  aie  हरिद्वार.की  यात्रा  ।

 12  दिल्ली  में  श्रमिक
 कालोनी  का  शिलान्य न्यास  |

 14  दिल्ली  में  युवक  पत्निका  का  उद्घाटन  ।

 बिहार की  यात्रा  । 18  श्रौर  19]

 23  दिल्ली  में  ग्रार्ययुवक  सम्मेलन का  उदघाटन  ।

 25  शौर  26]  wi  प्रदेश  के  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  शर  यवक  कांग्रेस  की

 बेठक में  भाषण

 1977

 3  से  6  तक  Fearqygz,  जौनपुर  श्रौर  रायबरेली  की  यात्रा

 बस्ती  देवरिया  की  यात्रा  । 8  से  10  तक
 करनाल की  यात्रा 11

 13  दिल्ली  में  विवाह  परामशं  खंड  का  उद्घाटन

 15  पटियाला की  यात्रा  ।

 16  बीकानेर  प्रौर  जयपुर  की  |

 17 से  30  तक  उड़ीसा की  यात्रा  ।

 31  दिल्ली  में  भाषण |

 1977

 17  सुल्तानपुर की  यात्रा  |

 18  दिल्ली में  भाषण  ।

 22  में  कांग्रेस  जनों  में  भाषण  |

 दिल्ली  में  परिवार  नियोजन  रेली  में  भाषण 25

 1977

 15  सुल्तानपुर  के  निकट  संजय  गांधी  की  कार  पर  कथित  गोली  चलाये  जाने

 के  बारे  में  समाचार  रेडियो  पूल  कापी  के  rae  पर  समाचार

 बुलेटिन  में  समाचार  के  रूप मैं  लिया  गया  ।

 23
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 छोटे  ena  पत्र

 454,  श्री  वसन्त  साठे  :  क्या  सुचना  श्र
 प्रसारण  मंत्री  यह  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बड़े  बड़े  व्यापारियों के  स्वामित्वीधीन  बड़े  समाचार  पत्नों  के  साथ

 में  छोटे  समाचार  cal
 के

 श्रस्तित्व  को  बनाये  रखने  क़ा  सुनिश्चय  करने  हेतु  सुल्य-पृष्ठ

 सारिणी  पेज  शिड्यूल  )  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  श्रौर  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  छोटे

 पत्नों  के  विकास  को  सुरक्षित  रखने  तथा  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हैं  ग्रथवा

 उठाने  का  विचार  है  ।

 सुचना  प्रौरਂ  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रड  वारणी  )  :  हां  ।  नाल  इंडिया  स्माल

 te  मीडियम  न्यूज  एसोसिएशन  ने  17  1976  की  श्रपनी  साधारण  बठक  में  एक

 पास  किया  था  जिसमें  सरकार  से  पृष्ठानुसार  मूल्य  सुची  लागू  करने  का  warty  किया

 गया  था  ।

 सर्वोच्च  न्यायालम ने  सकाल  पेफ्स  )  ate  न्य  बनाम  भारत  संघ

 (1962)  3  THoAloUlo  842  कें  मामले में  श्रौर  1972-73 के  लिए  अखबारी  कागज  की

 झायात  नीति
 पर  रिट  याचिकाएं संख्या  334/71,  175,  186  शर 26 4 पर 4  पर  समाचार

 पत्र
 ्रौर  पृष्ठ  )  1956  श्रौर

 उसके  झन्तगंत पास  किए  गए  श्रादेश को  श्रसंवैधानिक
 और  प्रबृत्ति्दीन  घोषित  किया  था  ।  अतः  नया  कानून  बनाने  श्रौर  पृष्ठानुसार  मूल्य  सूची  को  फिर

 से
 लागू

 के
 प्रश्न

 की  ध्यानपु्घक  किए  जानें
 की  arararrat = है  ।

 छोटे  समाचार  पत्नों  की  सुरक्षा  करने  श्रौर  उनके  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उठाए  गए

 कदमों के  बारे  में  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 छोटे  समाचार  पत्रों को  दो  सहायता

 छोटे
 समाचार

 पत्नों  को  प्रोत्साहन देने  के  लिए
 पत्र

 सुचना  waters
 की

 कई  सेवाएं हैं  ।  कृषि
 विज्ञान  एवं  टेक्नोलाजी  श्रौर  सामाजिक  विज्ञान  में  हुए  विकास  के  बारे  में  सरल  श्रौर  संक्षिप्त

 कहानियां  प्रति  मास  तैयार  की  जा  रही  हैं  श्रौर  उनको  सभी  मुख्य  भाषाश्रों  में  जारी  किया  जा  रहा
 है  ।  पत्र  सुचना  कार्यालय  के  क्षेत्रीय/शाखा  कार्यालयों  द्वारा  प्रदेश  की  में  समाचारों  का  सार
 जारी  frat  जाता  है  ।

 छोटे  समाचार  पत्नों  को  फोटो  श्रौर  एबोनाइड  ब्लाक  की  सप्लाई  भी  किए  जाते  हैं  ।  एबोनाइड
 ब्लाकों  की  जो  1964  में  शुरू  की  गई  से  उन  पत्नों  की  मदद  होती  जो  ब्लाक  बनाने
 का  खर्चा  नहीं  उठा  सकते  ॥

 लिथो  प्रक्रिया
 से

 छपने
 वाले  उर्दू  पत्रों की  सहायता करने  श्रौर  उनको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 के  रूप  में  एक  नई  फोटो  सेवा  1971  में  शुरू  की  गई  थी ।
 प  ्

 के  लिए  विशेष  रूप  से
 तैयार  किए  गए  कागज  | क  cA  se  |  TH  का  छाप  होता  है  ।

 24
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 छोटे  समाचारपत्र  अखबारी  कागज  की  ere  हकदारी
 aT cal  खबारी  1.0  जो  श्रायादिति

 अखबारी  कागज  से  सस्ता  से  ले  सकते  हैं  ।
 उनको  ag  भी  छूट  है

 कि  वे  भ्रपनी  समूची  हकदारी

 का  श्रखबारी  कागज  होई  सी  बिक्री  आधार  पर  लें  ।

 मुद्रण  यंत्रों  शौर  सम्बन्धित  उपकरणों  के  श्रायात  के  लिए  छोटे  समाचारपल्नों  को  मझोले  अर

 बड़े  समाचारपत्रों  की  IAT  प्राथमिकता  दी  जाती है
 ।

 2,000  प्रतियों  से  कंम  प्रसार  संख्या  वाले  aATaTeat PY को  अखबारी  कागज  की  अपनी

 खपत  प्रमाणित  करने  के  लिए  wes  लेखाकार  का  प्रमाणपत्न  देने  संबंधी  saat  से  छूट  है  ।

 विज्ञापन  श्र  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  छोटे  समाचारपतों  श्र  नियतकालिक  पन्नों

 का  विशेषकर  जन  जिनके  लिए  जीवन  के  सभी  क्षेत्रों  के  पाठकों  की  जरूरत  होती

 के  लिए  अधिकाधिक  उपयोग  करने  का  पुरा  प्रयास  किया  जाता  है

 काण्ड ला  फ्लन  न्पाय  में  भर्ती  के  fang

 4455.  श्री  श्नत  दवे  :  क्या  नौवहन  शरीर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  >

 क्या  पत्तन  न्यास  बनाने  से  पूरव  कांडला  पत्तन  न्यास  में  भर्ती  संबंधी  जो  नियम  विद्यमान

 उन्हें  पत्तन  न्यास
 प्राधिकारियों  द्वारा

 मेजर  पोर्ट
 ट्रस्ट

 1963  की  धारा  29(1)  )

 का  उल्लंघन करते  हुए  झपने  चहेते  लोगों  के  लाभ के  लिए  बदल  दिया गया  है  ।

 (@)  क्या  कांडला  पत्तन  rare  में  काम  कर  रहे  भ्रन्थ  कर्मचारियो ंमें  इस  पर  बहुत

 अधिक  रोष

 क्यां  भर्ती  संबंधी  नियमों  को  इस  प्रकार  मनमाने  ढंग  से  अदल  देने  के  कारण  CH  वरिष्ठ

 क्मेंचारियों  को  बड़ी  परेशानी हुई  है  लो  पनोन्नप्ति  श्रादि  से  वधित  हो  गए  हैं  ;  ax

 sar  सरकार  का  इंस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  कोई  कार्यवाही  का

 श्रौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  1976  में  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों

 के  साथ  विचार  विमर्श  से  किये  गये  मान्य  निष्कर्षों  के  श्रनुसार  कांडला  पत्तन  न्यास
 बों

 द्वारा  FS.

 foray  में  के  sarc  व्यापक  के  लिए  कुछ  परिचतैम  किए  धौर  कांडला

 कर्मचारी  वरीयता  श्नौर  1964 के  विनियम  7  के
 भ्रन्तगंत  बोड़े

 को  उपलब्ध  के  भीतर  हैं  ।

 से  कुछ  श्रेणियों  जहां  ऐसे  कमंचारी  कुछ  अतिरिकत  श्रेणियों
 के

 साथ  उच्च

 प्रोन्नति  के  पदों  में  हिस्सा  agi  नवीनतम  परिवतंनों  से  कर्मचारियों  के  प्रोन्नति  के  अवसरों

 पर  भ्रसर  पड़ा  ।  इस  संबन्ध  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कांडला  पत्तन  न्यास
 ने  यूनियन के

 के  साथ  विचार  विमर्श  किया  शौर  मामले की  जांच  हो  रही  है  ।
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 आदिवासी  क्षेत्रों  के
 क

 लए  उपयोजना  सबंधी  रियोजना  प्रतिवेदन

 *456  श्री  गिरिवर  गोमांगों  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कि

 क्या  शभ्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  उपयोजना  संबंधी  परियोजना  प्रतिवेदनों  को  श्रन्तिम

 रूप  दिया  जा  चुका है  ;  शौर

 उपयोजना  के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 गृह  मंत्रो  चरण  fag)  :  sqifeareft  उप-योजना  क्षेत्रों  को
 155  एकीकृत

 विकास  carat  में  लाया  जाना है  ।  राज्य  सरकारों  ने  श्रब  तक  121  परियोजना

 प्रस्तुत  की  जिन  पर  विचार-विमर्श  किया  जा  चुका  है  शौर  कुछ  निरीक्षण  करने  पर  भारत

 सरकार  दारा  श्रनुमोदित  कर  दी  गई  हैं

 नये  कार्यक्रम  के  कार्यात्वयन  से  राज्य  योजनाश्रों  से  निवेश  का  स्तर  1976-77  में

 लगभग  170  करोड़ से  1977-78  में  259  करोड़ तक़  काफी  बढ़ाया  जा  रहा है  ।  इस  वर्ष  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  55  करोड़  रुपये  की  होगी  जब  कि  पिछले  वर्ष  में  40  करोड़  रुपये  थी  ।  asa  सरकारों

 से  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  वास्तविक  उपलब्धियों  का  विस्तृत  पुनरीक्षण  करने  का  अनुरोध

 किया  गया

 afar  बंगाल  में  श्रणुदाक्ति  संयंत्र  की  स्थापना

 457.  श्री  समर  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पर्चिम  बंगाल  के  तटवर्ती  क्षेत्र
 में  श्रणुशक्ति  संयंत्र  स्थापित  करने

 का  प्रश्न
 गत  कुछ  वर्षों  से  परमाणु  ऊर्जा  भ्रायोग  के  विचाराधीन  था  ;

 क्या  ऐसां  अणुशक्ति  संयंत्र
 स्थापित

 की  वांछनीयता  के  बारे  में  राज्य

 तथा  परमाणु  ऊर्जा  श्रायोग  के  बीच  कई  बार  विचार-विमर्श  sat  था  ;

 यदि  तो  इन  विचार-विमर्शों  में  सहमति  तथा  श्रसहमति  किन-किन  बातों  पर

 ay  ?

 क्या  प्रस्तावित  संयंत्र  से  उड़ीसा  तथा  बिहार  की  भी
 बिजली  सप्लाई

 की  मांग  काफी

 मात्रा  में  पुरी  हो  जायेगी  ;  श्रौर

 सरकार  का  विचार  इस  विषय
 में

 कब
 तक

 afar  निर्णय  करने  का

 प्रधान  मंत्री  (att  सोरारजी  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 तथा  पश्चिमी  क्षेत्र  में  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर

 1974  में  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्य  योजना  बोर्ड
 के

 साथ  हुए  विचार-विमर्श  में  उस  as  को  यह

 परामर्श  दिया  गया  कि  ag  इस  बारे  में  विस्तृत  श्रध्ययन  करे  कि  पूरे  क्षेत्र  तथा

 राष्ट्र  की  ऊर्जा  संबंधी  नीति  के  संदर्भ  इस  क्षेत्र  की  बिजली  संबंधी  श्रावश्यकता
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 जित  उत्तर

 की  पूति  किसी  अवधि  विशेष  के  लिए  करने  हेतु  पन-बिजली  car  परमाणु  बिजली  के

 उत्पादन  की  कौन  सी  मिली-जुली  व्यवस्था  इष्टतम  तथा  अनुकूलतम  सिद्ध  हो  सकती  है  ।  ate

 को  यह भी  परामशं दिया  गया  कि  यदि  इस  Waa  से  यह  पाया  जाए  कि  पश्चिमी  क्षेत्र में

 परमाणु  बिजली  घर  का  लगाया  जाना  श्रार्थिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  सिद्ध  होगा  तो  उसके  लिए

 ऊर्जा  मंत्रालय  से  अनरोध चव्य  किया  जाए  ।  अराग  की  कायंवाही  का  इंतजार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रशन ही  नहीं  उठता  ।

 पिछड़े  वर्गों  के  लिये  श्रायोग  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 *  4158.  Sto  बसंत  कुमार  पंडित क्यां  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  जिसे  1956  में  स्थापित  किया  गया  था  तथा  जिस  पर

 लाख  रुपये  qq  किये  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  क्रियान्वित  नहीं  atc

 (qa)  क्या  श्रनुसुचित  जातियों  की  तुलना  में  समुदायों  की  सामाजिक  श्ौर

 राजनी  तिक  दृष्टि  से  श्रधिक  दुर्दशा  को  देखते  हुए  इन  व्यक्तियों  के  उत्थान  के  लिये  उन  सिफारिशों को
 aa  क्रियान्वित  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  श्रौर  संविधान  के  अनुच्छेद  340  (3)  में  विहित

 प्रावधान  के  अनुसार  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  arr  की  एक  ज्ञापन  के  साथ  जिसमें  उस

 पर  की  गयी  कार्यवाही का  उल्लेख  किया  गया  3  1956  को  सभा  के  पटल  पर  रखी

 गई  थी  ।  अब  सरकार  ने  नागरिक  अधिकार  झ्रायोग  का  गठन  करने  का  aura  कर  लिया  है  अरन्य

 बातों  के  साथ  पिछड़े  वर्गों  के  संरक्षणों की  देखभाल  करेगा  ।

 इलेक्ट्रोनिक  घड़ियों  का  निर्माण

 *  4159.  श्री  निहार  लास्कर :

 श्री  के०  लकप्पा

 क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  गत  16  महीनों  में  इल  क्ट्रोनिक  घड़ियों  के  निर्माण  के  लिंए  10  से  afar

 पार्टियों  को  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिये  थे  श्रौर  उन  में  से  केवल  एक  पार्टी  ही  वाम  कर  xt  है  ;.

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है  ;

 (7)  क्या  कुछ
 प्रतिबन्धों  के  कारण  सरकार  निर्यात  के  अवसर  भी

 खो
 रही

 है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  पिछले  सोलह  महीनों  में

 aud  1976  से  1977  की  अवधि  में  शत  प्रतिशत  निर्यात  के  श्राधार  पर  इलैक्ट्रोनिक

 घड़ियों  के  निर्माण  के  लिए  उद्योग  क्षेत्र  में  5  श्रनुमोदन  प्रदान  किए  गए  तथा  संगठित  क्षेत्र  में  एक

 पार्टी  को  एक  श्राशय-पत्र  प्रदान  किया  गया  ।  इन  छः  कारखानों  में  से  केवल  एक  ही  यूनिट  से  कच्ची

 सामग्रियों  के  झायात  लाइसेंस  के  बारे  में  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुआ  अर  उस  एकक  को
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 पद

 1976  में  arava  लाइसेंस  जारी  करने  की  सिफारिश  कीं  गई  यह  पार्टी  उत्पादन  की  दिशा  मैं

 प्रयत्नशील है  ।.

 (=)  नहीं

 कोचीन  गोदी  में  रिक्त  स्थान

 *  460.
 ड

 के०  Vo  राजन  कया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कोचीन  गोदी  में  50  प्रतिशत  रजिस्टे्ड॑  कमंचारियों के

 पद  रिक्त  हो  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ;  श्रौर

 इन  पदों  को  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  )  कोचीन गोदी  श्रम  बोर्ड  के  ध. अन्तमभत

 2127  पंजीकृत  कमंकारों की  मूल  संख्या की  तुलना  में  1-6-1977  को  यह  संख्या  1018  थी

 गोदी  में  की  उपलब्धता में  कभी  के  कर्म  कारों  की  मूल  संख्या  वास्तविक

 से  श्रच्चिक हो गयी हो  गयी  थी  ।

 कर्षनावों  (zt)  का  श्रायात

 462.  श्री  पी०
 के०  कोडियन  :

 कया  नौवहन  प्रौर  परिवहन  ्  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कुछ  पत्तन  न्यासों  ने  कर्षनावों  के  श्रायात्त  करने  के  निर्णय  का  समर्थन  किया

 है  जबाके  देश  में  irs  शिपयाडों  में  मुख्य  पत्तनों  के  लिए  श्ावश्यक  कर्षनावों
 के  विर्माण की

 पर्याप्त  क्षमता

 यदि  तो  मुख्य  बत्तन  न्यास  देश  में  उनकी  निर्माण  करेने  की  बजाये  उनके  श्रायात

 किन  कारणों  से  करने  को  उद्यत  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  नया  प्रतिछिया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  से  पिछले  दस  वर्षों  भारत  में
 10  बड़े

 &  स्यास  शौर  शारत  सरकार  दारा  संचालित  न्यू  मंगलौर  शौर  न्यू  तूतीकोरिन  को  2

 बड़े  पंचनों  के  fore  कुल
 27  कर्षनायों का  आ  दिया  बया  है

 |  इनमें से  केवल  2
 बरती  हुई

 एक  अद्रक्ल  के  लिए  श्रौर  एक  के  इन  फ्तमों  में  की  व्यवस्था  करने

 की  तात्कालिक  श्रावश्यकता  प्रौर  इम  कर्षनावों  को  समय  पर  उपलब्ध  कराने  में  देशी  शिपयार्डों  की  wa-

 बचता  को  ध्यान  में  रखत  हुए  1970  में  aa  किया  भया  1
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 कि

 उत्तर

 चार  मौर  iat
 लिए  टेंडर  rain

 किए  गए
 हैं

 /
 किए

 जा  रह  जिनमें से
 श ह गैर  न्यू  तूतीको रिन  प  लिए  एक-एक  श्रौर न्यू  मंगलौर  पत्तन  के  लिए  2  कर्षनानें  हैं  |

 जसा  किः  से  प्रकट  हो  कि  इस  प्रय  के  लिए  देशी  उपलब्ध  क्षमता  पूरा

 उपयोग किया  जाता  है  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 #463.  श्री  पा०  जी०  मावलंकर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  राज्यों  को  जिलों  में  शत  प्रतिशत  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  उनकी

 परियोजनाश्रों  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  है

 यदि  तो  वर्ष  1975,  1976  प्रार  1977  के  तत्सम्बन्धी  राज्यवार तथ्य  क्या  हैं

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  श्रहमदाबाद  श्रौर  गांधी  नगर  के  विशिष्ट  जिलों  के  लिये  ate

 अधिक  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पा०  राज्य श्र  संघ  शासित  उपलब्ध  साधनों

 को  ध्यान में  रखते  aoa  wee  क्षेत्रों  के  जिलों  में  चरणबद्ध  रूप  में  100  प्रतिशत  ग्राम

 रण  करने  के  लिए  योजनाएं  तैयार  करते  हैं  उन्हें  कार्यान्वित करते  हैं  ।  उन  योजनाओं के  लिए

 धन  मख्य  रूप  से  उनकी  ्रपनी  के  areal  से  दिया  जाता  है  ।  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  तैयार

 की  गयी  विशिष्ट  योजनाओं  शर  परियोजनाओं  के  लिए  ग्राम  faattacy  लिमिटेड  द्वारा

 रिक्त  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  उपलब्ध  करायी  जाती है  ।  थे  ज बोडें  पुर्ावित्त  शौर  विकास  निगम

 अनुसुचित  बैंकों  से  तथा  डिवेंचर  जारी  करके  भी  साधन  जुटाते  हैं  ।

 1975-76,  1976-77  तथा  1977-78  1977)  के  दौरान  ग्राम

 years रण  दवारा  दी  गयी  ऋण  सहायता  कां  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है
 ।

 जिले  में  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायत  प्राप्त  करने  हेतु  गुंजरात

 बिजली  बोड  ने  केवल  दो  परियोजनाएं  ही  प्रायोजित  की  हैं  ।  इन  परियोजनाश्रों  को  ग्राम

 निगम  नेਂ  पहले  ही  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ।  गांधीनगर  जिले  के  लिए  बोर्ड  से  कोई  परियोजन

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 नुम  दित  दो  के  ब्यौरे  नी अ्रहमदाबाद  जिले  के  लिए  क  क  क  दि क  Nu  उप  नहरे  नइ  च  है  चे  लिखें  भ्रनसार  हैं
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 स्कीम  का  नाम  स्वीकृति की  तारीख  स्कीम में  शमिल  स्वीकृत राशि

 अहमदाबाद जिले  का  देहगाम  तालुक  31-12-73  46  650  40.  34

 31-5=74  64  875  39.13 श्रहमदांबाद जिले  का  धोलका  तालुक

 विवरण

 क्रम सं  ०  राज्य का  नाम

 वितरित  की
 गयी  कण

 राशि

 1975-76  1976-77  1977-78

 1
 प्राण्ल  प्रदेश  थै  90  32  0.17

 2  37  52

 बिहार  69  37  0,87

 गजरात  74  94

 5.  16  70  0.09 हरियाणा

 हिमाचल  प्रेदेश  48  51

 जम्म श्र कश्मीर प्रौर  कश्मी  र  48  64  0.12

 कर्नीटिंक  89  31

 30  86

 10  मध्य  प्रदेश  12  10  0.14

 11  83
 35.0

 86  0.07 महाराष्ट्र  ,

 12  मणिपुर
 —  हा

 13  मेघालय  83  19

 14  नागालण्ड  38  48

 15  उड़ीसा  46  07  0.  52

 16  12  92  0.  36

 17  राजस्थान  33  11.0  0.49

 18  तमिलनाडु  87  43  0.01

 19  त्रिपुरा  49  63

 20  उत्तर  प्रदेश  13  99  1.91

 21  पश्चिम  बंगाल  74  24

 ह  72  54  88.19  4.57
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 लिखित  उत्तर 22  1899  )

 इलेक्ट्रोनिक्स De  eve  टेक्नॉलॉजी  ट्री  टेलोजिजेंम  निर्माताओं  को

 ध्रायातित  पिक्चर  ट्यूब  की  fart

 श्री  मेहता  ॥  कया  मन्ती  यह  बतान  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टैक्नोलोजी  डेवेलपमेंट  कारपोरेशन  का  विचार  झायातितਂ

 पिक्चर  zat an  की  सीधे  टेलीविजन  निर्माताओं  को  बिक्री  करनें  का  है

 (@)  यदि  तो  इसकी  सप्लाई  उन्हें  किस  कीमत  पर  की  भर

 टेलीविजन  के  मुल्य  में  कितनी  कमी  होगी

 प्रधान  मंत्री  AUTH  :  हां  ।

 375  रुपये  |

 सरकार ने  वर्ष  1977-78  के  केन्द्रीय  बजट  में  घोषणा  की  है  कि  दूरदर्शन  सेटों  पर  5

 प्रतिशत  उत्पादन-शुल्क की  रियायती  दर  केवल  उन्हीं  सेटों  को  प्राप्त  होगी  जिनका  कारखानागत  मूल्य
 1600  रुपयें  तक  उत्पादन  शुल्क  की  यह  निचली  दर  वर्ष  19  76-77  के  दौरान  उन  सेटों  पर  लागू

 थी  जिनका  कारखानागत  मूल्य  1800  रु०  थाਂ  सरकार  को  श्राशा  है  कि  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों
 के

 कारखाना गत  ATT  को  465  रु०  से  घटा  कर  375  रु०  कर  देने  श्रथंतिं  90  रु०  कर  देने  से  तथा

 दूरदर्शन  सेटों  के  उत्पादन  के  लिखे  श्रावश्यक  wea  उपादानों  के  मूल्यों  में  कटौती  के  परिणामस्वरूप
 कि  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूब  उद्योग  के  लागत  प्रौर  मूल्य  के  ढांचे  पर  गठित  मराठे  पेनल  ने  निष्कष

 निकाले  निर्माताश्रों  को  way  सेटों  के  कारखानागत  मूल्य  को  1800  रु०  से  घटा कर  1600  रू०

 उससे  भी  करने  में  सहूलियत  होगी  श्रौर  वे  केवल  इस  एक  ही  तरीके  से  उपलब्ध  निचले  स्तर

 के  उत्पादन शल्क  क  लाभ उठा  सकेंगे  |  इस  पर  किसी  स्टेण्डड  एवं  51  Fo  मी ०  श्राकार  वाले

 सिंगल  चैनल  दुरदशंन  सेट  के  उपभोक्ता  मूल्य  में  लगभग  210  रु०  TH  गिरावट
 की

 सम्भावना  है
 ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  कोयला  खानों  का  प्रबंध

 3285.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  वया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  श्रधिकांश  प्रबन्धकों  ने
 खनिकों  पर  श्रत्यधिंक  दबाव  डाला  उनका  कार्य-भार  बढ़ाया  है  श्रौर  कर्मचारियों  के  श्रभ्यावेदन  का

 माध्यम  समाप्त  कर  दिया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रो  पी०  रामचन्द्रन )  प्राप्त  सुचना  के  अनसार  सिंगरैनी  कोलियरीज़

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  के  प्रबन्धकों  द्वारा  कामगारों  पर  कोई  श्रनुचित  दबाव  नहीं  डाला  गया

 सिंगरनी  कोलियरीज़  कम्पनी  लि  ०  ने  उत्पादन  श्रौर  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कर्मचारियों  की  संख्या

 में  वेद्धि  की  है  तथा  योजना्ों  जैसे  तरीके  भ्रंपनाए  हैं  जिनको  कामगारों  के  प्रतिनिधियों  से

 लाह  करके  लागू  किया  गयां  सिंगरनी  कोलिंयरीज्  में  कामगारों  द्वारा  श्रपनी  शिकायतें

 रखने  या  wea  तरीकों  से  भ्रभिवेदन  अ्रादि  देने  की  पद्धतियां  मौजद  हैं  भर  उनके  अनसार

 कार्य
 भी  हो  रही  है

 ।

 प्रश्न
 नहीं

 उठता  ।
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 क  Amount  ‘spent  by  Assam  on  -A.I.C.C:  Session  in
 3286.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister.

 of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has:  been  drawn  to  the  report  that  a

 sum  of  about.  Rs.  54  crore  was  spent  by  the  Assam  Government  on  the  last
 Gauhati  Session  of  the  Ali  India  Congress  Committee;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  theretoo

 Minister  of  Home.  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  One  of  the  Memoranda  of  allegations  received  against  the  Chief  Minister

 of  Assam.  relates  to  the  arrangements  made  in’  connection:  with  the  session  of

 the  All  India  Congress  Committee  held  at  Jawahar  Nagar  nead  Gauhati.  The

 Chief  Minister  has  also  sent  a  communication  on  this  subject  The  matter  is

 being  processed  in  accoordance  with  the  usual  procedure

 कृषि  सिचाई  के  लिये  घन  का  नियतन

 3287.  श्री  घमबीर  aface  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  भर  राजस्थान

 के  कृषि  सिंचाई  के  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है

 झौर  वहां  की  प्रमुख  परियोजनाओं  सम्बन्धी  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या

 इस  नियत  धनराशि  में  से  कितनी  राशि  शब  तंक  खर्च  की  जा  चुकी  है  तथा

 क्या-क्या  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  aK

 क्या  सरकार  का  विचार  प्री  योजना  के  उद्देश्यों  की  पुति  के  लिए  शेष

 वधि  के  लिए  नियत  धनराशि  तथा  लक्ष्यों  का  पुर्ाविलोकन  श्रथवा  FOIGE IEA  का

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  तौर  wat  सुचना  के  विवरण

 सभा  पटल  पर (1  से  10  प्रस्तुत  हैं  ।  में  रखे  गए ।
 संख्या  एल०

 at  कि  1977-78  के  बजट  में  जां  निम्नलिखित  क्षेत्रों  के

 के  ©. WIT  श्रतिरिक्त  परिव्ययों  की  व्यवस्था  की  गई
 उनके  राज्यवार  श्रावंटन

 तैयार  किए जा

 रहे

 c fag  बंडोडकर  की  सत्य  के  बारे  में  जांच

 3288.  श्री  UsATST  फेलीरो  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दमन  तथा  दीव  के  मुख्य  मंत्री  के  भाई
 +  बंडोडकर

 की  8  1975  को  गोली  लगने  के  फलस्वरुप  घायल  होने  के  का  ण  कुछ  महीने ह... पवे  मृत्यु
 हुई  थी  ।

 (a)  क्या  श्री  सिद्धार्थ  बंडोडकर  गैर-लाइसेंसशुदा पिस्तौल  की  गोली  से  घायल  हुये
 ate

 पिस्तौल  पर  ऊंगलियों के  कोई  निशान  नहीं  थे  ;
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 क्या  श्रीमती  अ्रनुराधा  बंडोडकर  बनाम  लीना  मृतक  की  विधवा

 पत्नी  ने
 सरकार

 के  पुरे  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  श्रावेदन-पत्न  दिया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  श्रावेदन-पत्र  का  ब्यौरा  क्या  >  अर  उस  पर  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 गह  मंत्री  (an  चरण  fag):  :  दमन  व  दीव के  मुख्य  मंत्री के  भाई  श्री

 सिद्धार्थ  बंडोडकर  18  1975  को  पिस्तौल  की  गोली  से  घालय  हो  गए  थे
 ।  गोवा

 मडिकल  कालेज  श्रस्पताल  ् प्रौर  उसके  बाद  जसलोक  बम्बई  में  इलाज  के  बाद

 1976  में  गोवा  21  1976  को  वे  बीमारी  में  खराबी  के  होने के

 ary  इलाज  के  लिए  जसलोक  श्रस्पताल  में  दाखिल  किए  गए  ।  उनका  श्रापरेशन  किया  गया

 किन्तु  उनकी  हालत  बिगड़नी  शुरू  हो  गई  ait  7  1976  को  अर्थात  पहली  चोट  के

 ग्यारह  महीने  बाद  उनकी  मृत्यु  हो

 दमन  व  दीव  के  उपराज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  जिस  पिस्तौल

 से  श्री  बंडोडकर  घायल  हुए  बिना  लाइसेंस  की  थी  श्रौर  उस  पर  कोई  श्रंगली  चिल्ल  नहीं

 तथा  मृतक  की  विधवा  श्रीमती  श्रनुराध  बंडोडकर  ने  29  1977

 के  अपने  पत्न  में  अपने  पति  की  मृत्यु  की  तरह  से  करने  की  प्रार्थना  की  है  ।

 उन्होंने  यह  भी  श्रारोप  लगया  है  कि  दूसरी  बार  जसलोक  श्रस्पताल  में  उनके  पति  का  गलत

 इलाज  किया  गया  मामले  पर
 गौर

 किया  जा  रहा  है
 ।

 डिफेंस  सिविलियन  पेंसनसं  एसोसिएदान  का  श्रम्यावेदन

 3289.  श्री  पण्ड  लीक  हरि  दानवे  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  डिफेंस  सिविलियन  पेंशनर्स  पुणे  की  TT  से

 अपनी
 विभिन्न  मांगों  के  में  दिनांक  11.0  1976  का  um  ज्ञापन  मिला  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  कार्यवाही  गई  हैं  अरंथवा  किये  जाने का  विचार

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  ake  .  डिफेंस  सिविलियन  पेंशनर्स

 पुणे  का  11  1976  का  भ्रन्यावेदन  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  के  नाम  भेजा

 गया  था  ।  अभ्यावेदन  की  एक  प्रति  रक्षा  मंत्रालय  में  भी  प्राप्त  हुई  ake  वित्त

 के  परामशं  से  उस  पर  विचार  किया  गया  था  ;  श्रभ्यावेदन में  की  गई  मांगों  को  स्वीकार

 कर  पाना  सम्भव  पाया  गया  क्योंकि  मांगें  सामान्य  प्रकार  की  जिनसे  केन्द्र  सरकार  के

 सभी  पेंशन  पाने  वाले  प्रभावित  होते
 न

 कि  केवल  डिफेंस  सिविलियन  पेंशनर
 ।
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 श्रीसगर  में  छावनी  क्षेत्र

 3290.  श्री  मोहम्मद  फी  कुरेशी  या  रक्षा  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  श्रीनगर  के  छावनी  क्षेत्र  में  जहां  तक  सफाई  श्रौर  रोशनी

 का  सम्बन्ध  वे  बहुत  खराब  हालत  में  हैं  ;

 )  वादामीबाग  के  छावनी  बोर्ड के  लिए  कितनी  वार्षिक  धनराशि  दी

 जाती है  ;  आर

 क्या  छावनी  क्षेत्र  के  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  वर्ष  अधिक  धनराशि

 का  श्रावंटन किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  (  कछ  क्षेत्रों  में  स्थिति  पूर्ण  संतोषजनक  नह्दीं

 सभी  छावनी  बोर्डों  को  धन  श्रावटित  नहीं  किया  जाता  परन्तु  धन  उपलब्ध

 रहने पर  छावनियों  की  श्रावश्यकताओं को  ध्यान  में  रखते  हुए  घाटे  वाल  घोर्डों  को

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  झ्रनदान  दिया  जाता  है  ।  गत  दो  वर्षों  में  बादामीबाग छावनी

 बोर्डे  को  प्रनुदाः  के  रूप  में  कल  मिलाकर  निम्नलिखित  राशि  प्राप्त  हई

 1975-76  2,34,830,00  रुपए

 1976-77  शक  e  क  2,99,080,00  रुपए

 वर्ष  के  लिए  रुपए  का  श्रन्तिरिम  सहायता  ATelT ~~)  स्वीकार

 किया  गया  है  छावनी  बोड  के  बजट  के  घाटे  शौर  विभिन्न  छावनी  बोर्डों  को  करने  के

 लिए  केन्द्र  सरकार  के  पॉस  उपलब्ध  धनराशि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न  ak  धन  श्रावंटित

 करने पर  विचार  किया

 रत्नागिरि  में  श्राकाद्यावाणी  केन्द्र

 291.  श्री  बापुसाहिब  क्या  gant  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रत्मागिरि  में  झ्राकाशवाणी  tx  का  निर्माण-कार्य  पुरा  हो  गया  है  श्रौर

 यदि  तो  कया  श्रौपचारिक  उदघाटन  समारोह  न  होने  से  उक्त  केन्द्र  wt

 नियमित  रूप  से  चालू  नहीं  ear

 सुचना  श्रीर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कुष्ण  वाणी  स्टूडियो

 ढांचे
 के  साथ

 20
 किलोवाट  का  एक  मीडियम  वेव  ट्रा्समीटर  30  1977

 से  नियमित  रूप॑  से  चालू  हो  गया  स्थायी  स्टूडियो  ढांचे  के

 वर्ष  के  अनत  सका
 मुकम्मल हो

 जाने
 की

 घम्मीद

 (=)  प्रश्न  नही ंcr. उठता  |
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 लिखित  उत्तर 22  1899  शर्क
 —

 दूरददान  में  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  से  ara

 3292.  श्री  दुर्गाचन्द्  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  दूरदर्शन  में  वाणिज्यिक  क. कांधे क्रम  प्रारम्भ  करने  तारीख  से  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  से

 कितनी  arr  हुई

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रड  वाणी  )  30  जन  1977  तक  बुक

 किए  गए  व्यवसाय  के  अनसार  1-1-76  से  3-6-77  तक  दरदर्शन  वाणिज्यिक  विज्ञापनों

 स  कुल  1,  84,  200  रुपए  की  प्राय  हुई  ।

 नागालंड  सरकार  द्वारा  भूतपुं  कांग्रेस  seat  के  दौरे  के  समय  किया  गया  खर्च

 3293.  श्रीमती  रानी  एम०  शायज्ञा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पगालड  सरकार  ने  नागालेंड  में  गत  वर्ष  कांग्रेस  पार्टी  के  उद्घाटन  के  समय  भूतपुर्वे

 कांग्रेस  अध्यक्ष  श्री  डी०  रक ०  बरुद्रा  तथा  दल  के  way  सदस्यों  की  यात्रा  के  दौरान  कितनी  राशि

 खर्च  की ;

 यह
 ह  खचं  लखे  के  किस  शीर्षक  के  mala  वहन  किया  श्र

 सरकार  का  विचार  कांग्रेस  पार्टी  के  लिये  किये  गये  उक्त  ad,  जिसकी  व्यवस्था

 बजट  में  नहीं  को  वसल  करने  के  लिये  क्या  कारयेबाही  करने  का  है
 ?

 गृह  मंत्री  चरण  faz)  तथा  (a)  नागालैण्ड  सरकार  से  प्राप्त  सुचना के

 अ्रनसार  राज्य  सरकार  द्वारा  मोकोकचन्ग  में  कांग्रेस  दलके  उद्घाटन  समारोह  के  सम्बन्ध

 में  कोई  ad  नहीं  किया  गया  था  किन्तु  राज्य  सरकार  16  वाहनों  दो  मख्य  मंत्रियों

 जो  राज्यों  के  तीन  मंत्रियों  श्रौर  केन्द्रीय  मंत्रिमण्डल  में  एक  उप  मंत्री  के  प्रयोग  के  लिये  दिये

 गये  4000,” रुपये  खर्च  किये  गये थे  ।  उसके  बाद  कुछ  मंत्रियों  ने  मोकोकचन्ग  के  निकट  उन  दो

 गांवों  का  दौरा  किया  जहां  जिला  प्रशासन  ने  उनके  सम्मान  में  सावंजनिक  स्वागत  समारोह  तथा

 सांस्कृतिक  प्रदर्शनों  का  प्रायोजन  किया  था  जिसके  लिए  ssoo/—  रुपये खच  किये  गये  थे  ।  राज्य

 सर्कार  ने  झपने  भण्डारों  से  सी  ०जी  oWfeo  जी  oso  पाइपों  इत्यादि  जैसा  कुछ  सामान

 भी  दिया था  ।  यह  सामान  समारोह  समाप्त  होने  के  बाद  राज्य  सरकार  को  लौटा  दिया  गया  था

 )  चूंकि  उपरोक्त  खचें  दौरा  करने  वाले  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  स्वागत  इत्यादि

 पर  ही  किया  गया  प्र्त  वसुली  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पवनी  बोर्ड  कमचारी  sa  से  प्राप्त  अ्रम्याव दन दन

 3294.  श्री  श्रार०  के०  महालगी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  छावनी  बोर्डे  कर्मचारी  संघोंਂ  से  लिखित  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  जिनमें  sade  किया  गया  है
 कि

 उनके  लिए  लागू
 की

 गई  पेंशन  योजना  उन
 कर्मचारियों  पर

 भी  लागू  होनी  चाहिए  जो
 1

 1976
 से

 पुर्वे  सेवा  निवृत्त  हुए
 श्रौर

 35



 Written  Answer  22  Asadha,
 1899:  (Saka)

 यदि  तो  उक्त  झ्रश्यावेदनों  पर
 कया  कार्यवाही ककी  गई  है

 ?

 रक्षा  मंत्री  TST T
 :

 जी

 इन  म्रनुरोधों  को  स्वीकार  करना  व्यावहारिक  नहीं  समझा  गया

 बड़े  बन्दरगाहों  का  विकास

 3295.  श्री  डी०  पी०  चन्द्र  नौवहन  तौर  परिवहन  मंत्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बड़े  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  श्रनुमोदित

 राशि  का  जो  कम  उपयोग  eat  उसकी  प्रतिशतता  बहुत  अ्रधिक  a

 यदि  तो  अलग  श्रलग  प्रतिशतता  कितनी  है  तथा  राशि  का  कम  उपयोग  किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  श्रौर  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 गया  है  ।,

 विवरण

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  बड़े  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  स्वीकृत  राशियों  के

 उपयोग  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  है  —

 नन
 i

 पत्तन  परियोजना  चौथी  योजना  संशोधित  कुल  व्यय
 संशोधित

 में  मूल  व्यवस्था  व्यवस्था  की

 मानित  व्यवस्था  (Hearafer  में
 मल्याकन  उपयोग  की

 प्रतिशतता

 5

 86  4,  39  19  72  67

 हल्दिया  गोदी
 40  00  50.00  72  56  64

 हल्दिया  जलमागं  निकर्षण  26

 149

 48  14  25  62  17  07  66  63

 20  84  36  43  30  81  84  57

 17  18  47 89  00  41  50

 51  65  56  86  62  63  110  15

 45  00  05  56  11

 *पांचवीं  योजना  में  व्यवस्था  की  गई

 36



 13  1977  लिखित  उत्तर

 3  4

 arcana  22  00  32.00  21  19  66  22

 पारादीप  14  00  17.00  13  .48  79  29

 नव  मंगलौर  पत्तन  16  00  18.  00  21  «01  116  72

 नव  तूतीकोरिन  पत्तन  17  00  22.00  18  61  84  59

 भागी  रथी-हुगली  नदी  प्रशिक्षण  कार्य  00  5.00  47  89  40

 केन्द्रीय  निष्कष॑ण  संगठन  00  10.01  80  97  90

 a

 279  83  304.  31  289  60  95  16

 or

 लामा

 स्वीकृत  राशियों  के  कम  उपयोग  के
 कुछ  कारण

 ये  हैं

 (i)  wat  भी  विचाराधीन  कुछेक  योजनाओं  का  मूल्यांकन  ;

 (ii)  कार्यों  के  निष्पादन
 के

 दौरान  are  वाली  जैसे  मारमुगांव  जलमार्ग

 में  सख्त  पदार्थों का  निक्षण

 (iii)  उस  श्रवधि  के  दौरान  इस्पात  की  श्राम  कमी  शौर  निर्माण  सामग्री  के  इधर-उधर

 ले  जाने में  कठिनाइया ं।

 (1४)  देशी  निर्माताओं  द्वारा  माल  की  धरा  उठाई  के  लिए  उपकरण  तथा  कर्ष
 नावों  व  निष्कर्षकों  सहित  श्रन्य  पत्तन  जलपोत  की  श्रापुर्ति  में  विलम्ब  |

 गृहों  तथा  गैर-कार्यात्मक  भवनों  के  निर्माण  पर  प्रतिबंध ।

 अनुसुचित  जाति  तथा  झनुसुचित  जनजाति  ata
 प्रधिनियम

 3296.  डा०  विजय  मंडल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अनुसुचित  जाति

 तथा  झ्रनुसुचित  जनजाति  wer  1976  जिसे  18  1976

 को  राष्ट्रपतिं
 की

 स्वीकृति  प्राप्त  हो  गई  किस  तारीख  से  लागू  किया  जायेगा ?

 गृह
 मंत्री

 चरण
 :

 मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 मंत्रियों  के  लिए  वेयक्तिक  कमंचारी

 3297.  श्री  माधवराव  सिन्धघिया :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 be  दे mand दिख मंत्रियों/राज्य  स्तर  के

 का  FAT  मानदण्ड
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 Written  Answers  July  13,  1977

 क्या  सम्बद्ध  मंत्री  को  बाहर  से  भी  श्रपनी  पसन्द  के  कमेंचारियों  का  चयन  करने की

 we है

 क्या  मंत्रियों  के  साथ  कर्मचारियों  की  तैनाती  शर  नियुक्ति  के  लिए  वैयक्तिक

 चारियों  के  सभी  संवर्गों  के  लिए  चने  जाने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों का  कोई  पैनल  श्रौर

 मंत्रियों  के  वैयक्तिक  कर्मचारियों  के  रैन्कों  ्र  संवर्गों को  यदि  निर्धारित  किया

 गया  तो  वे  कया हें
 ?

 गृह  मंत्री  चरण  से  राज्य  मंत्री  तथा  उप  मंत्री  अपने

 वयक्तिक  स्टाफ  में  स्वीकृत  पदों  wed  पसन्द  के  व्यक्तियों  की  नियक्ति  कर  सकते  ए

 पदों  पर  नियक्ति  के  लिए  कोई  पैनल  नहीं  फिर  विशेष  सहायक  के  पदों  के  कतंब्यों के स्वरूप के  स्वरूप

 को  ध्यान  में  रखते  सामान्य  प्रथा यह  हे  कि  इन  पदों  सेवारत  सरकारी  श्रधिकारियों

 नियक्ति  की  जाय े।

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  प्रिन्थालय  में  रखा  गया  देखिए

 संख्या

 sees
 दर  जिंग गार  के  अवसर  में
 ‘sy

 क्षेत्रीय  असामानता

 3298.  श्री  के०  WITT  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  भ्रवसरों में  वृद्धि  की

 प्रतिशतता के  तुलनात्मक  अ्रांकड़े  क्या  है

 रोजगार  में  वृद्धि  यदि  परिवर्तन  हुए  हों  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  शर

 यदि  कोई  क्षेत्रीय  श्रसंतुलन  हो  तो  उसे  दर  करने  के  लिए  सरकार का  वया  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  पूर्वी और  पश्चिमी  क्षेत्रों  के  राज्यों में  पिछले

 दो  वर्षों  अर्थात  1974-75  झर  1975-77  में  रोजगार में  # =  प्रतिशतता  के
 तुलनात्मक

 झांकड़े  संग्लन  विवरण  में  दिए  गए  है  ।

 इन  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  रोजगार  की  निश्चित  दर  दिखाई  दी  है  ।  रोजगार  की

 वृद्धि  में  कोई  एकरूपता  दिखाई  नहीं  देती  ।

 क्षेत्रीय  श्रसंतु  लनों
 को

 ध्यान  में
 रखते  पांचवीं  योजना  में  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष

 कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  हैं  ।  इन  नों  को
 दूर  करने  के  उद्देश्य  से  भविष्य  में  भी  कार्यक्रम  बनाएं

 जाएग 1
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 22  1899  (3% ) )  लिखित  उत्तर

 gat  श्र  पदिचमी  क्षेत्रों  के  राज्यों  में रोजगार की  वृद्धि-दर

 क्षेत्र  शासित  क्षेत्र  प्रतिशत  भिन्नता

 1975-76  1976-79

 1  3

 1.  aa  RA  1.5

 (1)  बिहार  +0.8  +1

 (2)  उड़ीसा  +- 1  +9

 (3)  पश्चिम  बगाल  --4  --0

 2  afsaat  क्षेत्र  “1  -+--2

 (1)  गुजरात  --2 1  +0

 (2)  महाराष्ट्र  +0  --3

 जर (3)
 दमण  झर  दीव

 नोट  :  1.  यह  भ्रावश्यक नहीं  है  कि  श्रलग-भ्रलग राज्यों  के  रोजगार  के  wins  क्षेत्री  जोड़

 से  मेल  खाते  हों  क्योंकि  ये  श्रांकड़े  tat  में  दिए  गए  है  ।

 2.  पुर्ण  yinet  पर  प्रतिशतता  की  गणना  की  गई  हैं  ।

 3.  झ्रांकड़े  प्राप्त  न  होने  के  कारण  मणिपुर  को  छोड़  दिया  गया  है  |

 4.  नागालैंड  श्ररुणाचल प्रदेश  को  aft  २५०  एम०  श्राई०  कार्यक्रम में  शामिल

 किया  जाना  है  ।

 :  श्रम  मंत्रालय  ate  प्रशिक्षण  महा  रोजगार  सुचना  श्रांकड़े  ।

 राजमहल  थाना  के  दारणाधियों  के  लिये  भारतीय  नागरिकता

 3299.  फादर  एन्थनी  ty ~» a
 :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  1963  के  बाद  बंगलादेश  से  भराये  सैंकड़ों  शरणार्थी  राजमहल  थाना
 में  हैं  जिन्हें  बार-बार  याचिकाएं  देने  के  बावजूद  अभी  तक  भारतीय  नागरिकता नहीं  मिली

 श्रौर

 क्या  उक्त  शरणाधियों  को  भीरतीय  नागरिकता  प्रदान  करने  में  इस  विलम्ब  और

 खामोश  मानहानी  के  कारण  उस  बस्ती  में  बहुत  से  भूमि-विवाद  शौर  झगड़ों हो  रहे  है  जहां  शरणार्थी

 रहते
 है

 ?
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 A  Answers  22  Asadha,  1899  (Saka)

 गह  मंत्री  चरण  :  at
 निहार  स्कोर  दारा  सदी  भर  सुचा  दे

 अतुसार  92  शरणाधियों  के  श्रावेदन-पत्न  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  करने  के  बारे  में  अभी

 धीन  हँ  |  इन व्यक्तियों  का  भारतीय  नागरिक  के  रूप  में  अपने  रिजस्टेशन के  संबंध  में  दस्तावेज

 प्रस्तुत  करने  थे  ्र्ब  इन्होंने  ऐसा  कर  दिया  तथा  उनके  झावेदन  पन्नों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के

 लिए  कारवाई  की  जा  रही  है  |  इस  मामले  से  उत्पन्न  भमि  विवाद  आ्रादि  के  बारे  में  सुचना  बिहार

 सरकार  से  तभी  प्राप्त  होनी  हैं  ।

 faza  प्रजनन  को  बढ़ाना

 3301.  श्री  एस०  झार०  दामाणी  :  व्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 वर्ष  1976-77  में  कितनी  श्रतिरिक्त  विद्युत  प्रजनन  क्षमता  बनाई  गई  श्रौर  देश  मैं

 राज्य-वार  तथा  परियो  जना-वार  चतमान  क्षमता  कितनी है  श्रौर  उसका  वस्तु  कितना  उपयाग  होता

 शौर

 विद्युत  प्रजनन  क़ो  बढ़ाने  के  लिये  की  जा  रही  waar  स्वीकृत  की  गई

 योजनाश्रों  का  ब्यौरा  क्या है  आर  उन  योजनाश्रों  को  कब  तक  चाल  कर  दिया  जायेगा  |

 ऊर्जा  मंत्री  पा०
 :  1976-77  के

 दौरान  1712'1  मेगावाट  क्षमता

 जोड़ी  गई  थी  जिसमें  980  मेगावाट  ताप  क्षमता  तथा  732.  1  मेगावाट  जल  विद्युत  क्षमता  शामिल
 ry

 है  दो  विवरण--एक  ताप  faza  के  fa  तथा  दूसरा  जल  fama 4 के  fae :  उपाबंध  एक

 तथा  उपाबंध  दो  के  रूप  में  संलग्न  हं  ।  इन  विवरणों  में  राज्य-वार  तथा  परियोजना-वार  वर्तेमान

 ष्ठापित  क्षमता  तथा  वर्ष  1976-77  के  दौरान  sar  वास्तविक  उत्पादन  तथा  संयंत्र  भार  अ्रनपात

 \ दिखाया  गया  है

 )  निर्माणाधीन  स्कीमों  का  विस्तृत  ब्यौरा  तथा  उनके  चालू  होने  की  संभावित  तारीखें

 दिखाने  वाला  विवरण  उपावंध--तीन  में  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल ०  टी ०

 681/77]

 रबड़  उत्पादों  के  निर्माण  में  लेटेक्स  का  उपयोग

 3302.  श्री  कुमारी  श्रनन्तन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  तमिलनाड्  के  कन्याकुमारी  जिले  में  प्रचुर  मात्रा  में  रबढ़

 है  }  श्रौर

 क्या  इसे  देखते  हुए  भारी  संख्या
 में

 लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  हेतु  नई  रबड़

 फैक्टरियों  की  स्थापना  करके  रबड़  उत्पादों  के  निर्माण  में  लेटेबस  का  उपयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  कन्याकुमारी  जिले  में  वषे  1976-77 मैं
 8410  मी०

 टन
 प्राकृतिक

 रबढ़  का  उत्पादन  gon  mate  इस  वर्ष  देश  में  ear  रबड़  का  sare
 1,49,632  मी०  टन  था  ॥

 (=)
 इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ॥
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 13  1977  लिखितਂ  उत्तर

 ि  अ  नन
 ः
 Banning  of  Songs  of  Shri  Kishore:  Kumar  from  ALR.

 to  state  ;
 3303.  Shri  Raghavji  Willthe  Minister  of  Information  and  roadca  sting:

 be  pleased

 (a)  whether  songs  of  Shri  Kishore  Kumar  arn  A.LR.  (Akashvani)  were  banned  ;

 (b)  if  so,  when
 this

 order  was  issued  and  by  whom  and  the  reasons  for  issuing  this  order  ;

 (c)  whether  this  order  was  unjustified  and  if  so,  whether  Government  propose  to  take  any.
 action  against  the  person  who  issued  this  order  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  (a)  Yes,  Sir..
 The  ban  order  was  issued  by  Government  on  May  4,  1976  and  rescinded  on  June  18,  1976.

 (b)  and  (c)  ६  It  was  felt  at  that  time  that  Akashvani  by  mentioning  the  names  of  singers,.
 films  and  music  directors  etc.  while  broadcasting  the  film  songs  was  projecting  the  image  of  cinema
 artists  but  was  getting  nothing  in  return  for  it.  It  was,  accordingly,  decided  that  the  cinema.
 artists  be  made  to  cooperate  with  Akashvani  and  Doordarshan  by  preparing  and  presenting.
 programmes  for  the  media  on  a  quid  pra  quo  basis.  This  is  one  of  the  matters

 which  has  been.
 looked  into  by  the  Dass  Committee  on

 Misuse
 of  Mass  Media.

 झाल  इंडि या  स्टेनलेस
 स्टील

 री-रोलसं  के  30  सदस्यों  को  गिरफ्तार
 किया  जाना

 3304.  श्री  मनोर जन तने  भक्त  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  श्राल  इंडिया  स्टेनलेस  स्टील  री-रोलसे
 एसोसिएशन

 के  30  सदस्य
 गिरफ्तार

 किये

 गये थे  ;

 यदि  तो  उनकी  मांग  क्या  श्रौर

 कया  उनकी
 मांग  उद्योग  ate  विनियमन )

 1964  शौर

 उपबन्धों  के  श्रनुसार  उच्  +  ?

 उद्योग  मंत्री  (start  :  दिल्ली  प्रशासन  से  मिली  सूचनानुसार  10

 1977  तक  are  इण्डिया  स्टेनलस  स्टील  एसोसियेशन  के  317  व्यक्ति  गिरफ्तार

 गए  है  ;

 एसोसियेशन  की  मांगें  ये  है

 लेवी  मे  wr  rs
 1  झ्ायातित  स्टेनलेस  स्टील  पर  ्  में  TR  कटौती वापिस  ली

 | है ह  वास्तविक  उपयोगकर्त्तात्रों  के  लिये  स्टेनलेस  स्टील  की  शीटों  के  श्रायात  पर  पूर्ण

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये

 छोटे  पैमाने  के  ~ a CETATT  स्टील  fe-derg Tt sal पर  उद्योग  एवं
 1964  के  उपबंध  लागू  नहीं  हैं  ।

 4  है



 Written  Answers  July  13,  1977

 विदेशी  पोतों  के  सालिकों  द्वारा  WRT  नौवहन  एजेन्टों  की  सांठगांठ  से  लूटयाट

 3305.  शी  जो०  एस०  जनतवाला

 श्री  विनोद्भाई  बी०

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  dat  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  बिदेशी  पोतों  के  मालिक  भारतीय  नौवहन  एंजेंन्टों
 की

 मिली  भगत  से  लूटपाट  कर  रहे  है  जिससे  निर्यात  का  माल  झपने  गन्तव्य  स्थलों
 तक

 नहीं  पहुंचता  ;

 (@)  माल  भेजने  बीमा  कम्पनियों  तथा  सरकार  को  इस  लूटपाट  के  कारण  निर्यात  का

 जो  माल  खो  भया  प्नौर
 जो

 हानि  हई  उसका  श्रचुमानित  मूल्य  क्या  है  ;  att

 इस  बारे  में  यदि  कोई  कंदम  उठाधे*गये  हें  तो  क्या
 ?

 प्रधान  मंत्री  मीरारजी  :  1973-74 से  1976-77 के  दौराने  9  मामलें

 ऐसे  हमारां  निर्यात  माल  श्रपने  घोषित  गंतव्य  स्थानों  पर  नहीं  पहुंचा
 ।

 यह  सही  है
 कि

 ये
 सारे  पोत  लदान  उन  विदेशी  जहाजों  द्वारा  किए  गए  जो  हमारे  पत्तनों  पर  गैर-सम्मलन  परिचालक  के

 तौर  पर  श्राए  परन्तु  ऐसी  कोई  बात  नहीं  ज़िससे  यह  सिद्ध  हो  कि  ऐसे  माल  को  दुसरे  मार्ग  पर

 ले  जाने  के  लिये  विदेशी  पार्टियों  या  स्थानीय  एजेंटों  द्वारा  कोई  संगठित  प्रयास  किया  गया  |

 सरकार  को  कोई  प्रत्यक्ष  हानि  नहीं  हुई  ।  भारतीय  बीमाकारों  को  लगभग  6.00

 करोड़  रुपए  की  हानि  होने  अनुमान  ।
 यह  हानि  इन  9 मामलों में  से

 5
 के  बारे  में  क्योंकि

 सभी  निर्यात माल  का  बीमा  भारत  में  नहीं  किया  गया  ।  जबकि  निर्यात  माल  का  मूल्य  ज्ञात  नहीं
 माल  की  मात्रा  लगभग  33,000  टन  है  |

 देश  में
 वाणिज्यिक

 प्रथा  के  श्रनुसार  हमारे  पोत  वपिकों  को  नौवहन  मार्गों  कां  चयन  करने

 की स्वतंत्रता  ।
 हमारे  पत्तन  भी  अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन  के  लिए  स्वतंत्र  विदेशी

 जिनके  पुर्वेवूत्तांत॑ं  इात  नहीं  पर  डालने  से  पहले  पोत  व्यापारियों  को  झंधिक  सावधानी
 बरतने  की  श्रावश्यकता  है  |

 दसरे  वेतन  झायोगकी  जे०  सी ०  बी०  तथा  भारत  सरकार  मुद्रणालय  कंमंचारियों  के  वेतनमानों

 सें  अ्रसंगतियों  के  बारे  में  faqrfeat

 3306.  श्री  महीलाल  :  कया  रक्षा  मंत्री  दूसरे  वेतन  झ्रायोग  की  जे  ०सी  ०बी  ०  तथा  भारत  गर

 कार  मुद्रणलय  के  कर्मचारियों  के  बेतनमानों  में  श्रसंगतियों  के  बारे  में  सिफारिशों  के  बारे  में  22

 1977  के  प्रश्न  संख्या  163  के  उत्तर  के  सबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जेग्सी०  बी०  की  रीडिंगब्रांच  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  ने  अपने  वेतनमानों
 में  झ्संगतियों  को  दर  करने

 के  लिये  1974  में  अधिकारियों  को  अ्रभ्यावेदन  दिये  श्रौर

 कार्य वाटी  की  ? यदि  तो  सरकार  ने  उन  पर  तक  क्या  ना  है

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  wa):  जी  हां  ।

 यह  मामला  विचाराधीन  है
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 लिखित  उत्तर 22  1899  (3%)

 श्राफ  होजोमोनी  श्राफ  सिविल  सविस

 श्ऊ्ड  शीर्षक  से  प्रकादित  समाचार

 3307.  श्री  वसन्त  साठे  :  व्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1977  के  टाइम्स  ars  इंडिया  में

 होजमोनों श्राफ  सिविल  सविस  क अझज्ड  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  झ्रोर  दिलाया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसमें  की  गई  विभिन्न  टिप्पणियों  के  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  शरर  इसें  बारे  में  क्या  कांैवही  की  गई  है/किये  जाने  का  विचार  है
 ?

 गहे  मंत्रो  चेरंण  जी  श्रीमांन  ।

 (a)  उक्त  समाचार  में  की  गई  टिप्पटियां इतनी  सामान्य  हैं  कि  उन  पर  कोई  विशिष्ट  कार्रवाई

 नहीं  की  जा  सकती  ।

 प्रति  व्यक्ति  aa

 3308.  श्री  WaT  कुन्ड  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  के  ऐसें  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  श्राय  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय

 आय से  कम  है

 क्या  इन  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  are  को  बढ़ा  कर  प्रति  ब्यक्ति  राष्ट्रीय  श्रांय  के  स्तर

 जाने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रह ेहैं  ;  wie

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  1970-71  से
 1972-73  तकें

 की  अवधि

 से  संत्रंधितं
 राज्यों  की  श्राय  के  तुलनात्मंक  श्रमुमानों

 की  श्रुखंला के  भ्रमुसार पार  केन्द्रीय

 सांख्यिकी  संगठन  द्वारा  तैयार  की  गई  are  जम्मू  wie
 कश्मीर

 केरल

 मध्य  त्रिपुरा  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  कीं  प्रतिं

 व्यक्ति  arr  राष्ट्रीय अ्रौसत  सें  कस  है  ।

 जी  हां

 विंभिंन्न  राज्यों की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  में  विषर्मताझों कों  कम  करने के  लिए  कई  उपाय

 जा  रहे
 हैं  ।  क्षेत्रीय  farmers  at  कम  करना  राष्ट्रीय  मीतिं  के  स्वीकृत  उद्देश्यों  में  से  एक  है

 समस्या  तुलनात्मक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  का  अर्थिक  विकास  सुनिश्चित  करने  की  है  ।  इस  उद्देश्य  को

 ध्यान में  जिन राज्यों की  प्रति  व्यक्ति  ara  राष्ट्रीय झौसत  से  कम  है  केवल  उनकी
 राज्य  योजनाओं  के  लिए  10  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  श्रावंटित  की  जाती  है  ।  सुखा  प्रभावित  क्षेत्र

 रेगिस्तानी  जन  जातीय  पहाड़ी  ग्रादि  जैसी  विशेष  areas  के  कारण  शौर  10

 प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  wafer  की  जाती  है  ।  इसके  भ्रतिरिक्त  पहाड़ी  अरार  जन  जातीय  क्षेत्रों

 विकास  के  लिए  जिनमें  से  कई  क्षेत्र  इन  राज्यों  में  श्राते  केन्द्रीय  विशेष  ्रतिरिक्ते  केन्द्रीय  सहायता

 देती है
 ।  जम्मू  श्रौर  नागालैंड  ate  त्रिपुरा को  केन्द्रीय  सहायता  देने  की

 उदारें  नीति  श्रपनाई  गई  है  जिसके  e Aang  90  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायतां  अनुदान  के  रूप  में  दी  जाती
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 है  और  10  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  में  जबकि  श्रन्य  मामलों  F.WaAeTT  ग्रौर  ऋण  का  अ्चपात  30  :  70

 होता  है  ।  उत्तर-पुवं  परिषद  भी  उस  क्षेत्र-के  सामान्य  लाभ  की  विकास  स्कीमें  चलाती  है  ;  इन  स्कीमों

 के  लिए  धन  की  पुरी  व्यवस्था  केन्द्र  द्वारा  की  जाती  उद्योग  शौर  अ्राघारभूत  सुविधाओं  ar

 श्रौद्योगिक  प्रोत्साहनों  की  स्कीमों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  faa  का  निर्णय  कंरते  समय  श्रंतर-राज्यीय

 श्र
 क्षेत्रीय  विषमताओं  को  कम  करने  के  उद्देश्यों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 Production  and  Export  of  Cement

 3309.  Shri  Dharamsinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantum  of  cement  produced  in  the  country  from  1973-74  to  1975-76  and  the  quan-
 tum  of  cement  exported  during  the  said  period,  year-wise;  an

 (b)  the  quantum  of  cement  likely  to  be  produced  in  the  country  in  1977-78  and  the  cement
 to  be  exported  out  of  it  ?

 The  Min:  ister  of  Industry  (Shri  George  :  (a)  The  quantity  of  cement
 produced  and  exp  orted  out  of  the  country ULI  CUUI |

 durt 11 4. ng  the  period  1973-74  to  1975-76  is  as  under

 Production  Export*

 Year  (in  mil-  in  lakh)
 lion  tonnes)

 tonnes)
 *(Excluding  supplies.

 to  Nepak
 and

 Bhutan

 1973-74  14.. 06 96.0  1,30

 80  3.10 1974-75

 1975-76  17.29  4,01

 (b)  The  cement  production  during  the  year  1977-  78  is  expected  to  be  about  18  million
 tonnes.  The  quantity  to  be  exported  during  the  year  out  of  this  production  has  n  ot  been  fixed.

 Taking  into  account  the  anticipated  production  of  cemert  during  the  ensuing  quarter,  the

 quantity  of  cement  to  be  exported  is  determined  on  quarterly  basis.  th
 e  export  of

 le  minimum  to  the  extent  of cement  during  the  current  year  will  be  restricted  to  the  irreducib
 irrevocable  contractual  obligations  of  S.T.C.  through  whom  export  of  cement  jis  canalised.

 Per  Capita  Income  in  India

 3370:  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Miniser  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  according  to  a  Committee  of  the  economic  experts  under  the  United  Nations

 Organisation  study  programmes  the  per  capita  income  of  India  is  more  than  many  other  countries
 ‘ef  the  world  ;

 (b)  Whether  according  to  the  latest  statistics  of  the  World  Bank,  the  per  capita  income  of
 India  was  1  50  dollars

 whereas
 the  per  capita  income  of  many  other  countries  was  70  ५०

 only  ;  and

 (c)  If  80,  factual  information  in  this  regard  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  R.  Desai)  :  (a)  Government  are  not  aware  of  any
 U.N.  Study  of  this  nature.

 (b)  The  per  capita  income  of  India  was  US  §  150  in  1975  according  to  the  latest  edition  of
 the  World  Bank  Atlas  published  in  1976.  Only  one  country,  namely,  Bhutan

 had  a  per  capita
 income  of  US$  50.0
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 (c)  The  names  of  countries  whose  per  capita  income  is  less  than  that  of  India  are  as  follows  :

 ५  Per  capita  gross
 Country]  national  product

 (US  dollars)

 India  कि  e  e  a  e  150

 Benin  140

 Pakistan  e  140

 Afghanistan  130

 Guinea  130

 Niger  130

 Chad  120

 110 Bangladesh

 Burma  ,  Ito 9

 10.  Nepal  TIO

 ब  00 11  Burundi

 12.  Ethiopia  100

 13.  Somalia  100

 14.  Mali  go

 15.  Ruwanda  go

 16.  Upper  Volta  go

 17.  Bhutan  70

 डोगरी  भाषा  को संविधान  की  meat  श्रनुसुची  में  सम्मिलित  करना

 3311.  डा०  कर्ण  fag:  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  साहित्य  अ्रकादसी  ने  डोगरी  भाषा  को  एक  श्राधुनिक  भारतीय  भाषा  के

 eq  में  स्वीकार कर  लिया  है  ;  झ्र

 यदि  तो  कया  डोगरी  भाषी  लोगों  की  भावनाश्ों को  देखते हुए  इसे  संविधान की

 meat  maga  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 गृह  मंत्री  (att  चरण  :  साहित्य  श्रकादमी  ने  डोगरी  को  एक  स्वतंत्र  भारतीय

 साहित्यिक भाषा  के  रूप  में  मान्यता  दे  दी  है  ।

 डोगरी  को  संविधान  की  areal  श्रनुसुची  में  शामिल  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  सरकार  का  प्रयास  सभी  भाषाग्रों  की  सांस्कृतिक  तथा  साहित्यिक  परम्परा  के  विकास

 को  प्रोत्साहन देना  है  चाहे  वे  श्राठवीं  भ्रनुसुची  में  शामिल
 हों

 अथवा  नहीं  ।
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 परिवहन  aadartcat  के  लिए  द्विपक्षीय  मंजूरी  वार्ता  समिति

 3312.  श्री  के०  traata  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  तमिलनाडु  के  नेशनल  ट्रांसपोर्ट  ह ६ बकस  यूनियन  से  सरकारी

 तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  परिबहन  के  कर्मचरियों  के  लिए  मंजूरी  तथा  श्रन्य  सेवा  शर्तें  निर्धारित

 हेतु  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वार्ता.समिति  गठित  करने  के  बार  में  कोई  मांग  प्राप्त  हुई  ग्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मांग  के  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  ऐसी  कोई  मांग  नौवहन  ate  परिवहन  मंप्रालय

 में  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Disparity  in  Pay  Scales  of  Technical  Staff  in  Photo  Litho  Press  And  Letter  Press  of
 J-C.B.  Department

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state 3313-  Shri  Krishna  Kumar  Goyal

 (a)  Whether  his  Ministry  sanctioned  in  December,  1974  the  pay  scales  of  Rs.  and
 Rs.  for  Readers  Grade  I  and  Copy  Holders,  respectively,  working  in  Reading  Branch
 of  Photo  Litho  Press  of  J.C.B.  ;

 (b)  whether  Readers  Grade  I  and  Copy  Holders  working  in  the  Reading  Brannch  of  the
 Letter  Press  of  this  Department  are  Stil]  being  given  pay  scales  of  Rs.
 and  Rs.  respectively  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  for  disparity  in  the  pay-scales  of  the  employees  of  the  same  category
 working  in  two  branches  of  the  same  department  ;

 (d)  whether  employees  of  these  categories  working  in  Letter  Press  of  this  Department  had
 made  represen‘ations  to  the  officers  in  September,  1976  to  remove  this  disparity  ;  and

 (e)  if  so,  the  action  taken  thereon  so  far  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  Photo  Litho  Press  in  Joint  Cypher  Bureau  has  recently  been  structured  on  the
 pattern  of  Government  of  India  Press.  Therefore,  the  pay  scales  of  the  Readers  Grade  I  and

 Copy  Holders  in  Photo  Litho  Press  have  been  prescribed  at  the  same  scale  as  in  the  Government
 of  India  Press.  In  the  case  of  the  Readers  Grade  I  and  Copy  Holders  in  Letter  Press  ,the  3rd
 Pay  Commission  had  recommended  lower  pay  scales  as  compared  to  the  scales  in  the  Government

 Press  were  also  lower.
 of  India  Press  presumably  because  the  pte-revised  pay  scales  for  these  categories  in  the  Letter

 Yes,  Sir.

 (e)  Lhe  matter  is  under  consideration.

 Expenditure  aie of  Defen  ce  Reacear CACHCE  चिन बस  चेन  ar  ch  Laboratory

 3314-  Shri  Ishwar
 Choudhary

 :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  sum  of  Rs.  35  crores  or  more  is
 spent  annually  on  various  Defence  Research Laboratories  ;
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 (b)  if  so,  the  locations  of  these  Laboratories,  the  number  of  workers  working  in  each  of
 them  on  different  jobs,  job-wise  ;  and  the  expenditure  incurred  on  each  laboratory  ;  and

 (c)  whether  Government  have  ever  made  a  review  to  see  whether  or  not  the  money  spent
 each  year  is  utilised  properly  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  :  (a)  Yes  Sir.

 (b)  A  list  indicating  the  location  of  the  various  Defence  Research  and  Development  Estab-
 lishments  /Laboratories  is  placed  at  Appendix  [Placed  in  the  Library.  See

 me The  strength  of  officers  and  staff  employed  in  Defence  R  &  D  Establish  ane  nts/Laboratories  is
 as  under

 Officers  2684

 Others  105 Qe  82

 ToTAL  21266
 Teme

 Time  and  Labour  involved  in  collecting  the  detailed  break-up  of  the  above  numbers  job-wise
 as  well  at  the  descriptions  of  jobs  will  not  be  commensurate  with  the  benefits  derived  nor  in  public
 interest,

 (c)  There  is  a  constant  and  continuous  review  of  the  review  of  the  research  and  development
 activities  of  the  Laboratories/Establishments  under  Defence  Research  and  Development  Orga-
 nisation  (DRDO).  The  reviewing  machinery  comprises  of  Research  and  Development  Panels
 which  are  composed  of  representatives  of  the  user  services,  DRDO,  Production  and  Inspection
 agencies,  and  eminent  scientists  and  experts  in  the  concerned  fields  from  outside  Defence  Mini-
 stry.  In  addition,  for  major  Research  and  Development  Projects,  special  high  level  Steering
 Committees  and  Technical  Coordination  Authorities  have.  been  formed  to  monitor  and  review
 the  progress  of  the  work.  All  this  is,  over  and  above  the  regular  monitoring,  that  the  DRDO
 He  carries  out  as  part  of  its  internal  funcioning.  As  the  policy  making  body  for  DRDO,  there
 is  the  R  &  D  Council  chaired  by  the  Raksha  Mantri.

 arta  स्थिति  के  पदचात  afaetfat  का  दिल्ली  से

 बाहर  तबादला

 3315.  श्री  कवर  लाल  गुप्त
 :

 क्या  गह  मंत्री  यंह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  श्रधिकारियों  के  नाम  क्या
 हैं  जिनका  अ्रापात  स्थिति के  पश्चात  दिल्ली  से  बाहर

 कहा  गया  अथवा  सेवा  से  निकाल  दिया  गया  ; न्रवादला  किया  गया  अथवा  जिन्हें  छुट्टी  पर  जाने  को

 प्रत्येक  ममले  के  क्या  कारण  थे  ;  भ्श ग्र गैर

 (7)  उन  aferefeat  के  विरुद्ध  सरकार  को  प्राप्त  हुई  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा

 सरकार  ने  उन  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  ?

 गृह  मंत्री  चरण
 :  से

 प्रवर  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  के  स्तर  के

 रियों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 भ्राकादावाणी  श्रौर  दूरदर्शन  का  विभाजन

 3316.  श्री  मुरली  मनोहर  जोशी  :.
 क्या  सुचना

 ब्रौर
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  श्राकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  को  संवर्गों  में  कमंचारियों  की  कमेंचा  रियों
 की

 वित्त  प्रसारण-नीति  श्रादि  संबंधी  श्राधार  भूत  कार्ये  पर्याप्त  रूप  से  किये  बिना  ही

 विभाजित  कर  दिया  गया  था  ;
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 क्या  दुरदेंशन  में  श्रतिरिकत  महानिदेशक  का  बनाया  था  शर  fe
 ती

 उक्त

 पद  को  बनाने  का  क्या  श्रौचित्य  था
 तथा  क्या  इस  पद  को  बनाने  के  लिए  सभी  श्रावश्यक  श्रौपचारिकतायें

 पुरी  की  गई  थी  ate  वत्तीय  मंजूरी  श्रादि  प्राप्त  की  गई  थी  ;

 के  उन  श्रेधिकारियों  के  नाम  तंथा  पेंदनामें  कया  है  जौं  दिल्ली  में
 लगे

 है  तथा

 उनके  नाम  तथा  पद  नाम  क्या  हैं
 ि

 कहीं  शर  लगे  दिखाया  गया  है  ;

 (=)  क्या  हॉल  ही  में  देश  में  कुज  उर्चचेतम  अधिकारियों  के  क

 क  रादेश  दिये  गये
 जे

 ;  श्रौर  तदि
 तो

 कया  उन  वा
 पालन  हम्ना  हैं  ८

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  )  नही ं।

 (@)  श्रपर  महानिदेशक  काਂ  पद  महानिदेशालय  की  न्यूज  एंड  करेंट  क ्य ग्रफयस  यूनिट  के  लिए

 mie  स्वतन्त्र  fara  लेने  के  लिए  काफी  वरिष्ठ  श्रधिकारी  उपलब्ध  करने  के  लिए  बनाया  गया  था

 क्योंकि  महानिदेशक  से  के  संबंध  में  तथा  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  प्रभावी  देख  रेख  करने  के  लिए

 काफी  दौरे  करने  की  श्रपेक्षा  की  जाती  हैं  इस  पद  को  बनाने  के  सामान्य  शझ्रौपचारिकंताएं

 पुरी
 की

 गई  थी  और  मंजूरी  प्रांप्त  की  गई  थी  ।

 दिल्लीमें  श्रस्थायी  मुख्यालय  के  सिलीगुड़ी  ae  वाराणसी  के  केन्द्र  निदेशक

 श्री  श्रार०  सी ०  श्री  के०  cna  श्रौर  श्री ए एंमं०  पी  ०  श्रनौपचारिक  रूपं  से  दूरदर्शन

 के  लिए  काय  कर  रहे  हैं  ।

 दूरदर्शन के  ग्रेड  के  पांच  श्रधिकारियों  का  हाल  ही  में  स्थानान्तरण  किया  गया
 था  ।  इनम  से  तीन  ने  नये  पद  का  कार्यभार  संभाल  लिया  है  चौथे  अ्रधिकारी  कार्ये-ग्रहण  water

 बिताने  के  बाद  शीघ्र  ही  नए  पद  का  कार्यभार  ग्रहण  करने  वाले  ग्रौर  पांचवें  श्रधिकारी  छठी  पर

 चले  गए  हैं
 जिसके  समाप्त  होने  पर  वे  नये  पद  का  कार्यभार  ग्रहण  कर  लेंगे  |

 भूतपुव  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  की  विदेश  यात्रा

 3317.  श्री  शंकरसिंहजी  बापेला  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगें  कि  :

 श्रान्तरिक  श्रापातकालीन  स्थिति  दौरान  तत्कालीन  सुचना  अर  मंत्री

 ने  किन-किन  देशों  की  यात्रा  की  थी  श्रौर  इस  अ्रवधि  के  दौरान  उन्होंने  कितनी  नर  इन  देशों  की

 यात्रा  की  थी

 (@)  दिदेशों में  उनकी  यात्रा  दौरान  उन  साथ  जाने  वाले  व्यक्तियों  का  व्यौरा  कया  हैं

 क्या  सरकार  के  नोटिस  में  यह  बात  ors  है  कि  विदेशों  में  यात्रा  के  दौरान  साथ

 कुछ  फिल्मी  अभिनेत्रियां  भी  गई  श ६“ ह र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरो  क्या  है  श्रौर  मंत्रीं  साथ  जाने  वःले  व्यवितयों

 व्यय  किसने  वहन  किया  था  तौर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सुचना
 शर

 प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण
 श्रडवाणी  )  :

 Wags  सुचना  झ्र  प्रसारण

 मंत्री  ने  पश्चिमी  पूर्वी  फ्रांस  शर  वेन्था  की
 ग्क  बार  अर  बरतानिया  और  सोवियत  संघ  की  दो  बार  यात्ना  की  थी  |
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 13  1  9  लिखित  उत्तर
 27.0

 (a)  mTZ  (7).
 निम्नलिखित

 meq  भत पुर्व  सूचना  अर  प्रसारण  मंत्री  के  साथ  गये

 1.  सोवियत  सन्  भतपूे  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  की  पुत्ली  कुमारी  पदमा

 शुक्ल |

 श्री  पी०  सी०  अअआकाशवाणी  महानिदेशक

 श्री  वी०  एस०  सूचना  ग्रौर  प्रसारण  मंत्री  के

 विशेष  सहायक  ।

 मारीशस
 भूतपूत्े  चन  श्रौर  रण  मंत्री  की  पुन्नी  कुमारी

 पद्मा  शुक्ल

 श्री  के०  ए  ०  अपर  सचिव

 श्री  वी०  एस०  सूचना
 तौर  प्रसारण  मंत्री  कें

 विशेष  सहायक  |

 (avgasa)  ह  श्री  To  के०  संयुक्त  सचिव  |

 श्री  सी०  के०  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  निजी  सचिव

 बरतानिया  भ्रौर  पूर्वी  श्री  बी०  एस०  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्नी  के

 जमनी  विशेश  सहायक  ॥

 अमरीका  श्री  वी०  एस०  सूचना  गे ०; प्र।र  प्रसारण  मंत्री  के

 र  पश्चिमी  जमनी  विशेष  सह  यक  |

 ्य
 aa श्री  एस०  एम०  एच ०  af

 श्री  द  ०  एन०  अपर  सचिव

 श्री  झ्ार०  एल०  सूचना  ग्रौर  प्रसारण  मंत्री  के

 अपर  निजी  सचिव  ।

 sft. Ato  एस०  सुचना  त्रौर  प्रसारण  मंत्री  के

 विशेष  सहायक  |

 *
 निम्नलिखित  व्यक्तियों  एक  श्रौर  प्रतिनिधिमंडल  को

 कनाडा  फिल्म  समारोह  अधिका  रयों  द्वारा  mate  ति

 किया गया  था  जिसने  कन  डा  की  अलग  से  यात्रा  की  :---

 1.  श्री  ए०  ०  फिल्म  निदेशक

 2.  श्री  बी०  आर०  चौपड़ा  ५१  tHe  उद्योग

 3.  श्रीमली  विद्या  सिन्हा  '-
 a  सदस्य

 4.  श्री  जीव  कुमार  J

 सभी  मामलों  में  हवाई  भाड़े  का  व्यय  भारत  सं'<क।'  द्वारा  विया  गया  ।  eq T

 व्यय  भी  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  किया  गया  सिवाए  वहां  जहां  स्थानीय  झ्रातिथ्य  व्यय  सम्बन्धित

 की  सरकारों  द्वारा  किया
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 Employees
 in  C.R.P.,  B.S.F.,  and  CISF

 3318.  Shri  Ramanand  Tiwari:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  strength  of  employees  from  constable  to  Inspector  in  the  Central  Reserve
 Police,  Border  Security  Force  and  Central  Industrial  Security  Force,  their  pay  scales,  cat  gory-
 wise  and  the  rate  at  which  they  are  paid  Dearness  Allowance,  Daily  Allowance  and  Travelling
 Allowance  ;

 (b)  the  particulats  of  cotton  and  woollen  clothes  (uniforms)  issued  to  them  and  the  period
 for  which  they  are  issued  at  one  time  ;  and

 (८)  whether  they  are  given  medical  facilities  and  if  so  the  details,  the  number  of  days  of
 casual  leave  and  earned  leave  for  which  they-are  entitled  to  the  arrangements  made  for  their
 residential  accommodation  and  what  are  their  daily  duty  hours  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  (a)  (i)  The  total  strength  of

 categories  of  staff  from  Constable  to  Inspector  is  as  under

 B.S.F.  e  .  e  [|  ह  e  74,100

 C.R.P.F.  [|  o  66,548

 C.LS.F.  e  e  चि  26,022.

 (ii)  The  pay  scales  of  the  staff  categorywise  are  as  under

 ७ Inspector  Rs.

 Sub-Inspector  .  Rs.

 Assistant  Sub-Inspector  Rs.
 490

 Head  Constable  (known  as  Head  Security
 Guard  in  C.LS,F.)  t  Rs.  (51

 Naik  (known,
 Se Seni  or  Securi  ty  Guar ty  Guar  din  (57) -  Rs,  दिन  308

 Lance  Naik/Constable.  (known  as  Security
 Guardin  CISF)  e  ७  Rs,  210

 (iii)  The  rates  of  dearness  allowance,  daily  allowance  and  travelling  allowance  are  as

 applicable  to  other  Central  Government  empleyees.

 (b)  The  requir  प्पा  vat
 ed  par:  ticulars  of  the  usual  items  of  uniform  are  given  below

 —_—

 Item  of  clothing  Quantity  (nos.)  Period  of  Serviceability
 —-——

 (years)

 Shirt  Khaki  All  I

 Trousers  khaki  .  BSF  I
 CRPF  }
 CISF  J  I

 Short  khaki  CRPF  2  (no  issues  to  Inspectors  &  SIs}

 BSF
 CISF  I
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 Item  of  clothing  Quantity  (nos.)  Period  of  Serviceability  (Years)

 CRPF  2 Singlet  white  e
 CRPF

 1  (for  Inspectors  &  SIs)
 3  1  (Others)

 BSF  1
 CISF  f

 Socks  Wo  Ilen  CRPF  2  Pairs
 BSF

 CISF  2P  airs air

 Jerseys  Woollen  CRPF
 BSF  (for  Inspectors  and  SIs)
 BSF  I  .

 CISF  I
 2  (others)
 3
 a,  —

 )  (i)  —Medical  2000 2:1- 1:26 1:40  personnel  are  entitled  to  free  treatment  (both
 door  and  in-door).  Besides  hospitals  attached  to  battalions,  both  these  organisations  run  their
 own  hospitals  also,  where  major  and  minor  operations  are  carried  out.  CISF  personnel  in  Public
 Sector  Undertakings  get  the  same  medical  facilities  as  the  employees  of  the  Undertakings.  Those
 at  Headquarters  are  covered  under  the  Central  Government  Health  Scheme.

 (ii)  Leave

 BSF  CRPF]  CISF

 (days  per  annum)

 C.L  e  15  15.0  12

 EL.  ,  e  *45,  30 @45
 यु  %33

 *for  operational  personnel
 **at  formation  Headquarters

 a (@when  not  vailing  Seco.  nd  Saturdays
 %when  avai  घ  g  Second

 Saturday
 ति

 RPEF (ili)  Residential  accommodation—BSF/C  IND  ‘/CISF  personnel  are  provided  with  barrack/
 family  accommodation  where  available.

 (iv)  Duty  hours—All  the  force  personnel  are  considered  to  be  always  on  duty.

 3319.  श्री  to:  मावंलकर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  सरकार  गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  प्राधिकृत  नियंत्रण  के  अधीन  कार्य  कर

 स्थित  3.0  को  उसके  वास्तविक  निजी  म  That  वाफ्स
 ur

 सौंप  देने  के  प्रश्न  विचार  कर  रही

 + यदि
 तो

 इस ८  क्या  कारण

 तो  क्या  सरकार  उक्त  गुजरात  सार्वजनिक  निगम  के  तत्वावधान  के  अधीन

 कार्य  कर  रहे  इस  यूनिट  को  बनाये  रखेगी  श्रौर  क्या  गुजरात  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  को

 इस  झाशय  का
 सं  दिया  शौर

 (7)  यदि  तो  तत्सम्बन्धा  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?  |
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 |  वि

 उद्योग  मंत्री  (ait  जाज॑  7 faa)  :  से  भारत  सरकार  ने  उद्योग

 तथा  अधि,नयम  1951  कें  gata  12  1973 को  मे०  हिन्दुस्तान  टरैबट्स

 लाम: ड  बड़ौदा  का  प्रबंध  अपने  अ्रधिकार  में  लिया  ।  गजरात  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को

 5  वर्पों  की  aaa  के  लि  इसका  अधिकृत  निय  अक  नि  यक्त  किया  गया  था  ।  26  ग्रश्नल  1973  को

 जारी  की  गई  श्रघसूचन  द्वार  कुछ  taal  के  wana  पर  रोक  लगा  दी  गई  थी  ।  रोक  झादेश

 11  1978 को  समाप्त  होने  है  ।

 चंकि  प्रबंध  श्र  रोक-झ्रादेश  दोनों  की  अवधि  जल्दी  ही  समाप्त  होने  वाली  इसलिए

 कम्पनी  की  भावी  रचना  इस  संदर्भ  में  macs  सरकार  से  faare-faret  किया

 गया  था  faa  विकल्पों  पर  विचार  किया  गया  था  उनमें  से  एक  विकल्प  यह  भी  था  कि  एकक  को

 इसके  व.स्तविक  मालिकों  को  सौंप  दिया  जाये  अंतिम  facta  वित्तीय  संस्थाग्रों  गौर  सरकार

 के  पराम्  से  बातों  के  तय  होने  पर  निर्भर  इसलिए  मामला  विचाराधीन  है  श्र  कोई

 झंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  विभिन्न  की  जांच  हो  रही  जिसेसे  उत्नादन  एवं

 गार  में  निरन्तरता  बनी  इस  एकक  गुजरात  कृषि  उद्यौग  निगम  लिमिटेड  प्राधिक्रत

 नियंत्रण में

 मंगलौर  पत्तन

 3320.  श्री  एस०  जी०  मुरुगय्यम  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  मंगलौर  पत्तन  को  बड़ा  पत्तन  घोषित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर

 रही  ard

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  झौर  मंगलौर  में  निमित
 नया  बःदरगाह  1974  में  बड़ा  पतन  घोषित  किया  गया  झर  इसे  नव  मंगलौर  पत्तन  नाम

 दिया  गया है

 भड़ौच  का  विकास

 321.
 श्री  श्रहमद  एम०  पटेल  :  उद्योग  मंत्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य
 का

 भड़ौच  जिला  रूप  पिछड़ा  जिला

 इसके  उत्थान के  लिए  सरकार ने  कया  कदम  ata  हैं  श्रर्क्वा  उठाने  का  विचार है
 ?

 उद्योग  मंत्री  sist  फर्नाडिस  )  are  भड़ौच  जिले  का  वित्तीय  संस्थानों

 तथा  केन्द्रीय  निवेश  .  राजसहायता  योजना  ws
 से  ही  रियायती  दर  पर  वित्त  पाने  हेतु  गुजरात

 राज्य  के  एक  ara fitter  दुष्टि  से  पिछड़े  जिले  के  रूप  में  ova  माना  गया

 राज्य  सरकार  द्वारा
 दी  गथी

 सुविधा्रों  के  अलावा  केन्द्र  सरकार  उद्यमकर्त्तति  के  भड़ौंच

 जिले  सहित  पिठर  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करनें  के  लिए  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  देती है
 1.  पूंजीगत  निवेश  राजसहायता

 2.
 are  इंडिया

 ट्मेलेंडिंग  फाइनेन्सिशल  grdleq  द्वारा  रियायती  दर  पर  वित्त  की

 सुविधाएं
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 कर  रियायतें

 wa  उद्योगों  द्वार  मशीनीं  की  किराया  खरीद

 तकनीकी  सेवाओ्रों  लिए  परामशं  vw न सेवा

 ब्याज

 कच्चे  माल  का  अ्रायात  करने  के  लिए  विशेष  सुविधाए ं।

 Sainik  School,  Ajmer

 3322.  Shri  S.K.  Sarda  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  shift  the  Sainik  School,  Ajmer  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Miaister  of  Defence  (Shri  Jagjiwan  Ram)  :  (a)  The  honourable  Member,  perhaps,
 ameans  the  military  school.  There  is  a  proposa!  to  shift  the  military  school  from  Ajmer.

 needs.
 (b)  Tae  accom-nodation  occupied  by  the  military  school  is  required  to  meet  more  pressing

 fartaraata  में  हिन्दुस्तान  farvare  का  विस्तार

 3323.  श्री  सत्यनारायण  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 SHAT  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  शिचार  विशाखापत्तनम  स्थित  हिन्दुस्तान  शिपयाड  का  विस्तार

 4  जहाजों  के  स्थास  पर  8  जहाज  रख  कर  करने का

 -(@)  यदि  ती  क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  शिपयाडे  के  विस्तार  के  far  कायेवाही

 की  त्रौर

 farcaré  के  विस्तार  के
 लिये  सरकार को  कितनी  धनराशि  होगी  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  अर  (@)  हिन्दुस्तान  शिपयाडे  की  3  जहाजों

 की  मान  क्षमता  को  21,600  डी  seq टी  के  प्रति  ad  6/ 8  जहाजों तक  बढ़ाने  के  लिए

 सरक्रार  को  एक  परियोजना  रिवोटें  aret  हाल  ही  में  ऐ्नाव्त  हुई  है  fear  फर  विचार  किया  ar

 रहा  है  ।  रिपोर्ट  के  भ्रनसार  विस्तार  कार्य  की  waits  लागत  cereal  छ्न्श  तीन

 fas  में  से  चुनी  गई  योजना  पर  निर्ेर  करते  रुपये  ike  32  क्रोड़  रुपये

 के  बीच  होगी  ।

 संघ  लोक  सेवा  rain  के  माध्यम  से  श्रसिस्टेंट  Serr  डायरेक्टर  के  AE

 के  लिए  चयन

 3324.  श्री  नवाब  fag  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 किः

 Tar  लोक  सेवा  >
 क्या  हाल  ही  ba  |  te  चाना त  ASS  के  माध्यम  से  असिस्टेंट  स्टेशन  झायक्टर  के  पद

 के  लिए  चयन  किया  गया  था  ;
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 a

 [arr  नवाब  fae

 यदि  तो  झाकाशवाणी श्रौर  दूरदशेन  Heal की  सुची  में  उनमे ंसे  सिफारिश  किए  गये

 कितने  व्यक्ति  साधारण  स्नातक  हैं

 शझ्राकाशावणी  दूरदर्शन  के  कितने  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव  ने  श्रसिस्टेंट  स्टेशन  डायरेक्टर

 के  पद  के  लिए  waar  किया  था  अर
 उनमें से  कितनों  को

 saa
 पद  के  लिए  नहीं  चुना

 गया
 था

 ;

 क्या  अनेक ऐसे  व्यवितयों  को  जिन्हें  संघ  लौक  सेवा  श्रायोग  द्वारा  ग्रसिस्टेंट  रटेशन
 टर  को  fara  के  रूप  में  अस्वीकार  कर  दिया  गया  था  aa  पदोन्नति  के  माध्यम  से  असिस्टेंट

 स्टेशन  डायरेक्टर  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ;  श्रौर

 श्रस्वीकार  किए  गए  ऐसे  व्यवितयों  को  पदोन्नति  कोटे  के  नाम  पर  नियुक्त करने  का  क्या

 औचित्य  है
 ?

 सुचना  प्रौरਂ  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  a

 पांच ।  ६

 सुचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  ौर  उसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा
 |

 प्रौर  केन्द्र  निदेशक  के  पद  के  वर्तमान  भर्ती  नियमों  के  ware  75  प्रतिश्त

 पद  विभागी  पदोन्नति  जिसके  अध्यक्ष  संघ  लोक  सेवा  के  एक  सदस्य  होते  के  माध्यम

 से  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  श्रौर  शेष  25'  प्रतिशत पद  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जाते  भर्ती  की

 दोनों  पद्धतियां एक  दूसरे से  भिन्न  हैं  प्रौर यह  बात  कि  सघ  लोक  सेवा  अ्रायोग  ट्र  ब  face  ड्ग्म  ८दार

 अस्वीकृत  कर  दिये गये  विभागीय  पदोन्न  ति  को  टे  के  aia  पदोन्नति  के  लिए  उनको  fad  भी  तरह

 वचित  नहीं  करती  ।  यह  पद्धति  न  केवल  श्राकाशावणी के  केन्द्र  निदेशकों  पर  लागू  हू  ती  है

 अपितु  भारत  सरकार  के  अधीन  उन  सभी  पदों  भी.लागू  होती  जिनकी  भर्त्ती  की  पद्धति  सीधी

 भती  श्रौर  विभागीय  पदोन्नति  दोनों  के  माध्यम  से  है  ।

 राजनीतिक  बंदियों  से  निराधार  qeaat  के  बारे  में  कबल  करवाना

 3325.
 श्री  कल्याण जन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  की  करेंगे  कि

 क्या  स्थिति  के  दौराने  पुलिस  ने  प्रापात  स्थिति  लागू  करने  तथा  इसे  जारी  रख  ने
 के  are  में

 राजनीतिंक  बंदियों
 से  निराधार  षड्यंत्रों  को  कबूल  करवाया  शौर  पूछताछ

 के  दौरान  उनके

 श्रमानवीय  व्यवहार  कियां  ;

 क्या  सरकार
 ने  इसके  परिणामस्वरूप  पीड़ित  यदितयों  के  बारे  में  ज।नकारी  एक्ल  की

 है  ;  शौर

 तो  तत्सम्बन्धी  eater  बया  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  यद्यपि  सरकार  को  के  दौरान  पलिस  के

 अत्याचार  के  बारे  में  समाचारों की  जानकारी  है  रन्तु  राजनीतिक  बन्दियों  से  निराधार  षड्यंत्रों

 को  कलूल  करवाने  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है

 जी  श्रीमान  .।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 1899  उत्तर

 रिहायशी  श्रावास

 3326.  प्री  डा०
 रामजी  क्या  सुचना  श्रौर

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  fe:

 क्या  भागलपुर  स्थित  श्राकाशावणी केन्द्र  में  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  के  लिए  रिहायशी

 श्रावास  की  सुविधा  प्रदान  की  गई  है
 ;

 क्या  उनके  लिए  एक  पृथक  कालोनी  का  निर्माण  करने  की  कोई  योजना  wit

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  कार्य  कब  gree  किया  जायेगा  तथा  वह  कब  पूरा  होगा  ?

 सुचना  ग्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  अ्रडवाणी ) : (क ) :  )  सु
 गर्म  TIS t  \

 गार्डों  /
 के

 लिए

 दो  क्वार्टरों  को  छोड़कर  भागलपुर  स्थित  श्राकाशवाणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  रिहायशी  श्रावास

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 (@)  कोई  स्वीकृत  योजना  नहीं  ;

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Payment  of  Electricity  Charges  by  Farmers

 3327.  Dr.  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to.
 state  १

 (a)  whether  the  farmers  are  not  supplied  power  regularly  in  an  adequate  quantity  ;

 (b)  whether  they  have  to  pay  electricity  bill  for  the  entire  period  on  flat  rate  ;  and

 (  c)  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  that  farmers  pay  the  bill  only  for  the  quan-
 tity  of  electricity  actually  consumed  by  them?,

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)  (a)  to  (८)  :  The  power  requirements
 of  agriculturists  are  met  adequately,  except  when  there  are  restrictions.  Even  then,  agriculturists.
 have  been  included  in  the  category  of  essential  consumers  and  are  given  priority.

 The  electricity  bills  are  related  to  the  energy  consumed  in  all  States  except  Jammu  and

 Kashmir,  Uttar  Pradesh  and  Punjab.  Uttar  Pradesh  has  a  fixed  charge  system  of  tariff.  Punjab.
 introduced  a  fixed  charge  system  of  tariff  in  1968,  but  re-introduced  meter  tariff  from  1975
 for  new  farmers,  and  has  given  option  to‘the  consumers  to  choose  either  fixed  or  metered  charges..
 In  Jammu  and  Kashmir  agriculturists  are  given  the  option  to  take  metered  tariff.

 Tariff  fixation  is.a  matter  falling  within  the  competence  of  the  State  Electricity  Boards  as.

 envisaged  under  the  Electricity
 (Supply)

 Act,  1948,  and
 varies

 from  State  to  State.

 टायरों  का  उत्पादत

 3328.  श्रीमती  पार्वती  कू  णन  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .
 वया  टायर  निर्माताओं

 ने  1976  से  श्रपने  उत्पादन  में  उल्लेखनीय
 कमी  कर

 दी  है  ;  at

 यदि
 तो

 देश-की  प्रमुख  टायर
 कम्पनियों

 की  वर्ष  1976  में  तथां  वर्ष  1977 में  we

 तक  मासिक  उत्पादन  तना  रहा
 ?
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 ne  ee  ल  मति  _ वा  ाा  ales
 जं

 wat
 ।  1977  के  पहले  पांच  महीनों

 की उद्योग  मंत्री  (aft  बाजें
 :

 wafer में  गाड़ियों  के  टायरों  का  मासिक  श्रौसत  उत्पादन  5.  43

 लाख  हुआ  जबकि

 1976 की  water
 '
 में  aia  उत्पादन 4.  88  लाख था

 1976  तथा  1977  की  अवधि में  (ataTe & FE, से  1977  गाड़ियों के  उत्पादन

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 19176.0  तथा  1977 में  मोटर  गड़ी  टायरों का  उत्पादन

 सख्या

 नरी

 1976  1977

 जनवरी  454,745  550,969

 फरवरी  405,029  544,035

 माचं  381,742  538,004

 अश्रल  419,516  557,631

 453,620  523,971

 जून  519,013

 जुलाई  43,493

 615,292

 484,128

 476,746

 580,382

 619,506

 पेग  58,53,187  27,14,610

 nn  tee  nt  rE  en

 बम्बई  दूरदर्शन  केन्द्र  के  कार्यक्रमों  में  पत्रकारों  द्वारा  भाग

 लिया  जाना

 3329,
 श्री

 Ho  to
 :  कया  सुचना  site  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  करेंगे

 कि

 (*)  ज़म्कई  ges
 कैन्द्र  द्वारा  झपने  दूरदर्शन  कार्य

 कमों
 में  भाग  लेने  हेतु  गत  6

 qari
 में

 जिन  प्श्रकारों  को  बुलाया  गया
 उनके  नाम  क्या  हैं  ;



 13  1977
 कसला  लिखित  उत्तर

 ये  पत्रकार  किन  समाचार-पत्रों  अथवा  रुपों से  सम्बद्ध  हैं

 उक्त  aaa में  इन  पत्रकारों में  से  ने  इस  केन्द्र के  कार्यक्रमो ंमें  कितनी  बार

 भाग  लिया ;  श्रौर

 क्या  इस  अझाशय  की  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  बम्बई  दूरदर्शन  केन्द्र  कुछ  समाचार-पत्रों

 या  ग्रुपों  के  पत्रकारों  का  इस  म.मले  में  पक्षपात  कर  रहा  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  झाडवारणी  )
 :  से  बम्बई  केन्द्र  द्वारा

 महीनों  के  दौरान  बुलाये  गये  पत्रकारों के  नामों  व  जिन  समाचास्पत्ों  या  समाचारपत्न  ग्रुपों  से

 सभ्बद्ध  हैं  उनके  नामों  और  उक्त  श्रवधि  के  दौराने  उनमें  से  प्रत्येक  ने  उक्त  केन्द्र  के  कार्यक्रमों  में  faa

 बार  भाग  उसके  बारे  में  सुचना  परिशिष्ट  में  दी  गई  है  ।  [rearaa Ft cat TE 1 atau में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या

 जी,हां।तीनशिकायतेंप्राप्त  हुई  बम्बई  दूरदर्शन  केने  को  ये  श्रनुदेश दे  दिए

 गए  हैं  कि  वह  विभिन्न  समाचार-पत्र  ग्र्पों च्  के  पत्रकारों  को  बुक  करने  में  संतुलित  मार्ग  श्रपनाने  की

 wt  विशेष  ध्यान  दें  ।

 समुद्री  ऊर्जी  प्राप्ते  करने  की  प्रक्रिया

 3330.  श्री  दंभूनाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कों  ध्यान  दिनांक  20-6-77  के  ह स्टेट्समैन  में  प्रकाशित

 फार  सी  श्रनर्जी  कनव्जनਂ  नामक  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसकी  aaraarat  पर  विचार  करने  का  है  ;

 क्या  समुद्री  लहरों  की  शक्ति  को  ऊर्जा में  बदलने  की  प्रो०  एनट्रामी  पुरान्टों  की  नई

 नीकी  का  इनके  ५ रप  देश  में  ही  परीक्षण  किया  है  wear  कहीं  श्रन्यत्र  Aix

 यदि  तो  इसक  क्या  परिणाम  निकल े?

 कर्जा  मंत्री  पी०  :
 हां  1

 समूद्र  की  लहरों  की  ऊर्जा  का  उपयोग  किए  जाने  की  सम्भाव्यताश्रों के  बारे  में  श्रपेक्षित

 एकब्रित  की  जा  रही  है

 श्र  लंहरों  की  ऊर्जा  की  उपयोंग  करेंने  के  लिंए  ० ६५  जापान
 तथा

 राज्य  अमेरिका  में  श्रनुसंधान  श्रौर  fanta-aTt  हाथ  में  लिए  जाने  की  सुचना  है  ।

 qo  के०  में  श्रनुसंधान  का  एक  विस्तृत  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया  गया
 ।  लहरों  की  ऊर्जा

 परिवर्तित  करने  के  तरीकों  तथा  लहरों  की  ऊर्जा  को  परिवर्तित  करने  की  प्रणालियों  संबंधी  wert

 भी
 इसमें  शामिल है

 जिसमें  नये  दशक  के  मध्य  तक  एक  प्रोटोटाइप  की  जांच  की  जा  सकेगी  ।

 यह  मालूम  नहीं  है  कि  प्रो०  एनटोमी  पेरेन  द्वारा  विकसित  संमुद्र  की  लहरों  को

 ऊर्जा  में  परिर्वतित  करने की  चिशिष्ट  तकनीकी की  जांच  श्रन्य  देशों  में
 की

 गई  है
 या  नहीं  ।
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 z  Tyas  ज्ज्
 पीं०  <  |  है  क

 ह

 की  लहरों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करना  तथा  उसका  उपयोग  करना  श्रभी  भ्रनुसंधान  श्रौर  विकास
 की  स्थिति  में  है  तथा  इसकी  श्राथिक  SqaSlaay  at  सुनिश्चित  नहीं  की  जानी  है  ।

 क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  िम कन्द्र

 3331.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड ू:  क्या
 इलैक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 देश  में  कोई  क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  केन्द्र  भी  है  ;  श्रौर

 (a)  यदि  तो  कितने  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  कम्प्यटरों  के  मामलों  में

 sataatat  को  श्रपेक्षांकृत  छोटे  छोटे  कम्प्यूटर  मु  हैरया  करने  के  लागत  की  दृष्टि

 से  तो  अधिक  प्रभावकारी  श्र  श्रेयस्कर  यही  होगा  कि  अनेक  प्रयोक्तागण  मिलकर  श्रपनी  झावश्यकताओं

 की  पूति  किसी  बड़ी  कम्प्यूटर-प्रणाली  से  करें  ।  ग्र्त  अपने  स्थापन।-काल  से  ही  विभाग

 का  रुख  इसी  बात  का  इतमीनान  करता  रहा  है  कि  एक  शहर  में  किसी  एक  शंस्थान  में  इतना  शक्तिशाली

 कम्प्यूटर  स्थापित  किया  जाये  कि  उससे  श्रास-श्रास  के  कई  प्रयोक्ताओं  की  जरूरतें  पुरी  हो  सकें  ।

 उनकी  अपनी  ही  असाधारण  रूप से  बढ़  जाने  पर  श्रौर  अलग  कम्प्यूटर  लगाने  का

 ्रचित्य  सिद्ध  हो  जाने  पर  वैसा  किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  के  शक्तिशाली  एवं  एक  साथ  कई

 प्रयोक्ताओं  के  काम  में  भराने  वले  कम्प्यूटर  बम्बई  के  टाटा  मौलिक  श्रनुसंधान  अझटमदाबाद

 की  श्रनुसंघान  got  तौर  दिल्ली  के  भारतीय  मौसभर्विज्ञान  दिल्ली

 विश्ववि  बंगलौर  के  भारतीय  विज्ञान  दिल्ली  स्थित  इंजीनियर्स  इंडि या

 मद्रास  स्थित  भारतीय  stately  हैदराबाद  स्थित  भारतीय  कर्मचारी  महावि

 हैदराबाद  स्थित  भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  निगम  लिमिटेड  में  मौजूद  हैँ  ।  इसी  प्रकार  की  कम्प्यूटर

 प्रणालियों  को  पंजाब  विश्ववि  चडीगढ़  बनारस  हिन्दू  रुड़की

 विश्ववि  irra  तथा  पुर्ण  विश्ववि  irra  में  स्थापित  करने  के  लिए  श्रनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  गया

 है  ।  लखनऊ  तथा  बंगलौर  क्षेत्रों
 के

 लिये  कम्प्यूटर  प्रणालियों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  विचाराधीन

 दिल्ली  में  स्वयं  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ही  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  नामक  एक  विशेष

 प्रयोक्ता  कम्प्यूटर  संकाय  बनाने  की  प्रक्रिया  में  कार्यरत है  ।  ये  सभी  प्रणालियां  क्षेत्रीय  केन्द्रों

 केरूप में  हैं
 |  कित्तु  कलकत्ता  क्षेत्र  में  स्थित  प्रादेशिक  कम्प्यूटर  केन्द्र  को  भ्रनेक  के  कार्यकलाय

 के  लिए  एक  श्रौपचारिक  संस्थानात्मक  ढांचे  के  रूप  में  पंजीकृत  किया  गया  जादवपुर  विश्वविद्यालय

 में  कम्प्यूटर  लगा  दिया  गया  है  ।

 Priority  to  Rural  Development

 "3332-  Shri  Yagya  Datt  Sharma  Will  the  Minister  Ol  sf of  ian:  ming  be  leased  to  state

 (a)  whether  u  rba  n  development न्  was  accorded  priority  over  rural  development  in  the schemes  formulated  by  the  ious  Government  ;

 (b)  if  so,  the  percentage  by  which  urban  development  was  more  than  the  rural  develop- ment  ड
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 arity (c)  whether  Government  are  drawing  up  schemes  in  which  pri  OFIly  has  been  accorded to  rural  development ;  and

 (d)  if  so,  outlines  of  these  schemes  ?

 Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai‘  (a)  Although  the  importar.ce  of  agriculture
 and  rural  development  has  been  recognised  in  the  successive  Five  Year  Plans,  and  priority  to
 this  sector  has  been  a  Stated  objective  of  previous  Governments’  investment  and  growth  in  the
 rural  sector  has  fallen  continually  short  of  the  targets  etc.

 (b)  It  is  not  possible  to  classify  plan  allocations/expenditure  on  development  schemes  bene-
 fiting  the  rural  and  urban  areas  respectively as  the  extent  of  benefits  flowing  from  these  to  rural
 and  urban  sectors  cannot  be  precisely  assessed.  The  allocations  for  agriculture  and  allied
 prozrammes,  fertilizers,  irrigation,  rural  electrification,  rural  roads,  rural  education,  rural
 health,  rural  water  supply  and  hill  and  tribal  areas  accou

 nt
 for  33.3%  of  the  total  plan

 allocation  in  the  Fifth  Plan.

 (c)  and  (d)  :  The  Planning  Commission  has  been  asked  to  formulate  the  Sixth  Five  Year
 Plan  in  which  agriculture  and  rural  development  should  be  given  the  highest  priority.  The  mest
 important  objectives  of  the  Sixth  Plan  would  include  the  absorption  of  a  significant  proportion
 of  unemployed  people  in  productive  employment  within  the  Plan  pericd,  provision  cf  food,
 clothing  and  shelter  and  basic  requirements  of  public  services  to  a  substantial  part  of  he  popula-
 tion  which  is  at  present  below  the  poverty  line  and  reduction  in  the  existing  disparitis  in  income
 and  wealth.  The  broad  thrust  of  the  Plan  strategy  would  be  to  undertake  a  very  large  irrigation
 plan,  to  extend  the  scope  of  area  planning  and  to  maximise  the  employment  content  of  the  area
 development  schemes  particularly  in  the  rural  sector.  The  concrete  details  of  the  policies
 prozrammes  and  projects  in  this  regard  will  be  indicated  in  the  Sixth  Plan  document.

 Changes  in  Administration

 3333-  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  are  contemplating  some  changes  in  the  administration  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  (a)  and  (0)  :  Administrative
 ‘Reforms  is  a  continuing  process  and  changes  in  administrative  structure  or  procedure  are  consi-
 dered  and  given  effect  to  from  time  to  time  as  necessity  arises.

 लघु  पत्तनों  का  विकास

 3334.  श्री  ato  एम०  सुधीरन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 (*)  भारत  में  कु  ल
 कितने  लघु  पत्तन  हैं  ;

 लघु  पत्तनों  के  विकास  के  लियें  सरकार  ने  क्या
 नीति  श्रपनाई  है  ;

 ah |  सल  सरकार  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुभ्मा है  ;  तौर
 क्या  लघु  पत्तनों  के  विकास  के  बारे

 में

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  31 Ld 1 HT,  1976
 को
 देश

 में
 153

 छोटे  पत्तन

 थे  |

 LQ
 ६  rr==r

 से  :  छोटे  पत्तनों  के  विकास  का  कार्यकारी  उर  संबंधित  राज्य  सरकारों

 में  निहित  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  केन्द्रीय  प्रायोजित  के  ae.  कुछ  चुने  हुए

 छोटे  फ्त्तनों  के  विकास  के  लिए  राज्य  रों  को  ऋणों  के  रूप  में  वित्तीय सहायता  देने  का  निश्चय
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 किया  गया  ।  पांचवी  योजना  चौथी  योजना  में  स्वीकृत  योजनाओं  के  aaa  व्यय  को  पुरा  करने

 के  लिए  ही  व्यवस्था  की  गई  है  ।  उपर्युक्त  योजनाओं  के  अधीन  केरल  से  चुना.गया  पत्तन  बेपुर

 जिसका  अनुमानित  मूल्य  111. 96  लाख  रु०  है  ।  राज्य  सरकार  योजना  को  क्रियान्वित कर  रही  है  |

 Review  of  Industrial  Units

 3335-  Shri  Meetha  Lal  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a}  Whether  have  reviewed  the  working  of  industrial  units  ;

 (b)  whether  the  ‘capacity  of  industrial  units  is  not  being  utilised  fully  ;  and

 (c)  if  80,  the  steps  being
 taken  by  Government  to  improve  their  working  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  (a)  Yes,  Sir.  Licensed  industrial
 undertakings  are  constantly  monitored  by  the  Directorate-General  of  Technical  Development
 and  other  technical  authorities  concerned  through  production  returns  received  from  such  under-
 takings  each  month.

 (b)  In  the  case  of  a  large  number  of  industries,  the  capacity  utilisation  has  improved  in  the

 year  1976-77  as  compared  to  1975-76.  In  the  case  of  some  industries,  inspite  of  sizeable  growth
 ह मै है ह  production,  the  rate  of  capacity  utilisation  has  gone  down.  This  is  due  to  the  additional
 capacity  having  fructified  during  1976-77  which  could  not  yield  proportional  share  in  pro-
 duction.  It  would  take  some  more  time  before  the  new  capacity  becomes  productive.

 (c)  During  the  recent  past,  Government  have  taken  a  number  of  steps  to  promote  maximum
 utilisation  of  plant  and  machinery  in  the  industrial  undertakings.  The  more  impoitant  steps.
 taken  in  this  direction  are:—

 (i)  Endorsement  of  industrial  capacities  on  the  basis  of  maximum  utilisation  of  plant
 arid  machinery  in  case  of  those  undertakings  which  were  earlier  specified  on  single  or
 double  shift  basis.

 (ii)  Enhancement  of  capacity  in  29  selected  industries  allowing  fuller  utilisation  of  existing
 installed  capacity,  even  if  it  is  in  excess  of  licensed  capacity,  subject  to  the  condition
 that  no  additional  equipment,  either  indigenous  or  imported,  is  installed,  and  the
 item  of  manufacture  is  not  reserved  for  small  scale  sector.  This  facility  is  also  ap-
 plicable  to  undertakings  coming  within  the  purview  of  M.R.T-.P.  Act/F.E.R.A.,
 Subject  to  certain  conditions  and  procedure.

 (iii)  Diversification  of  product-mix.  with  a  view  to  utilising  full  installed  capacity,  in
 industrial  machinery,  machine  tools,  electrical  équipment,  steel  castings/forgings,
 steel  pipes  and  tubes,  passenger  cars  etc.,  within  the  overall  licensed/approved  éa-
 Pacity.

 भारत में  हिप्पी

 3336.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 गृह  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  भारत  में  हिप्पियों  की  संख्या  बढ़  रही है  ;

 हिप्पी  नशीले  पदार्थों  का  व्यापार करते  हैं  श्रौर  देश  के  सुदूर  भागों  में  कालोनियों

 में  नंगे  रहते  हैं  ;  atk

 यदि  तो  क्या  सरकार देश  में  इनके  प्रवेश  को  बन्द  करने  का  विचार  क़र  रही  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  सिंह  ):  शब्द  की  निश्चित  परिभाषा  न  होने  के  कारण

 ा ऐसे  व्यवितयों  की  श्रेणी  को  दूसरे  पयटकों से  अलग  करन
 rater है

 ।  ऐसे  विदेशियों  के
 झाने  झर

 ठहरने  के  वार  में  निश्चित  सुंचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 ल  दनका

 विदेशियों  द्वारा  नशीले  पदा्थ  रखने
 की

 ऐसी  घटनाएं  ध्यान  में  arg  हैं  श्रौर  उनके
 विरुद्ध  उपर्युक्त  कानून  के  अन्तर्गतਂ  उचित  कार्रवाई की  गई है

 ।  इस  wd  को  ate  इकला  een

 नहीं  है
 कि

 विदेशी  सुदर  भागों
 में

 कालोनियों  में  नंगे  रहते  हैं
 ।

 व्यक्तियों  .  के  नशीले  पदार्थों  अभद्र  भीख  मांगने  इत्यादि

 में  अन्तग्रस्त  होने  के  कारण  उनंके  लोक  क्रन्टक  व्यक्ति  होने  की  सम्भावना  भारत  में  उनके  प्रवेश

 को  सीमित करने  के  उद्देश्य  से  ऐसे  व्यक्तियों  को  पर्यटक  वीसा  स्वीकृत  करने में  सावधान  रहने

 के  लिए  बिदेशों में  भारतीय  मिशनों  को  उपर्यक्त  दिए  गए  है  ।

 विभिन्न  में  क्षेत्रों  श्रात्म  निर्भरता

 3337.  श्री  के०  माला  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  क्षेत्रों

 में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये  योजना  श्रायोग  ने  क्या  उपाय  सुझाये  हैं
 ?

 घान  मंत्री  मोरारजी  श्रात्मनिर्भरता  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  उद्देश्यों

 में  से  एक  प्रमुख  उद्देश्य  है
 ।  इसके  पौना  श्रायोग  ने  श्रर्थ-व्यवस्था  में  पूंजी-निर्माण  के

 धन  के  व्यवस्था  करने कें  लिए  श्रौर
 निर्यात-संवर्धन

 तथाਂ  श्रायात-प्रतिस्थापन  को
 बढ़ाने के  लिए

 अंतरिक  बचतों  के  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  उपायों  पर  ज्ञोर  दिया है  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1974-79)  में ग्रौर  वार्षिक  योजनाओं  में  ax

 अलौह  आदि  जेसे  महत्वपूर्ण  सांधनों  जंसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के विकास  को
 संसाधनों  के  Mlaeq  में  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 श्रादायपन्न  तथा  लाइसेंसों  को  जारी  करने  का  मानदण्ड

 3338.  श्री  water  श्र्रवाल  कया
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उद्योग  मंत्रालय  दवारा  अआशधपत्र  तथा  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  श्रावेदनों  का  निफ्टारा
 करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  श्रपनाया  जाता है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  मामलों  में  निर्णय  लेने  में  श्रपताये  जाने  वाले  विभिन्न
 ATaqaeSt  में  सुधार  लाने  का  है  ्नौर

 तय  एककों  को  आशयपत्न  जारी  करने  के  faequra  मानदंड  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  ats  ate  नय  उदयमियों  ate  विदयमान

 उपक्रमों के  लिए  TTI  तथा  औद्योगिक  लाइसंस  मंजूर  करने  के मामलें में सरकार में  सरकार  विभिन्न
 बातों  जैसे  मांग  स्वीकृति  Inafircarfiret  कच्चे  माल  की  क्षेत्रीय  देश  में
 श्रत्दर  आने  वाली  भर  बाहर  भेजी  जाने  वाली  विदेशी  निहित  प्रस्ताव  की

 श्राथिक  ७  की  gem  क्षेत्रों  श्र  mean  विनियोजन  वाले  क्षेत्र  की  पृष्टभूमि  झर

 झनुभव  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 भ्रौद्योगिक  लाइसेंस  के  श्रावेदन  प्राप्त  होने  के  बाद
 उनकी  संबंधित  तकनीकी  प्राधिकरण

 सम्बन्धित  प्रंशांसनिक  विकास  लघु  विज्ञान  atc  प्रौद्योगिकी
 बैज्ञानिक  एवं  श्रौद्योगिक  झ्नुसंधान  बाणिज्य  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  ट्री
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 जांच  की  जाती है  ।  जांच-पड़ताल  करने  वाले  विभिन्न  श्रधिकरणों  के  विचार  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद

 झावेदन  पत्न  सम्बन्धित  समिति  अर्थात  मिले  जुले  मामलों  पर  परियोजना  स्वीकृत  एकाधिकार

 एवं  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  मामलों  की  लाइसेंस  एवं  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धत्मक

 व्यापार  प्रक्रिया  समिति  एवं  गैर-एकाधिकार  एवं  प्रतिबस्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  मामलों  की  लाइसेंसिंग

 समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।  इन  समितियों  स्थापना  श्रौद्योगिक  उपक्रम  पंजीयन

 एवं  लाइसेंस  नियमावली  1952  के  श्रन्तर्गत  की  गई  है  ।  इनका  प्रधान  श्रौदयोगिक विकास  विभाग

 का  सचिव  होता  है  इसमें  विभिन्न  arias  मंत्रालयों  योजना  तकनीकी  विकास  का

 वैज्ञानिक  एवं  vader  परिषद  श्रादि  के  प्रतिनिधि  होते  इन  समितियों  दवारा  की

 गई  अलग  अलग  पार्टियों  को  श्राशयपत्र  लाइसेंस  जारी  करने  से  प्रहले  उद्योग

 मंत्री  की  स्वीकृति  के  लिए  उनके  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाती  है  ।

 श्रौद्योगिक  लाइसेंस  झ्रावेदनों  की  छानबीन  करने  वाली  ऊपर  बताई  गई  मौजदा  प्रक्रिया  में

 परिवर्तन  करने  का  फ़िलहाल  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 Clandestine  Screening  of  Hit  Films

 3339-  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  hit  films  are  being  screeneg-clandestinely  on  large  scale  ;
 (b)  whether  Government  have  suffered  a  ‘big  loss  of  revenue  as  a  result  thereof;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 ‘The  Minister  of  Information  and  Broadcasting.  (Shri  L.K.  Advani)  (a)  to  (c)
 According  to  a  news  item  published  in  the  ‘Navbharat  Times’  (Hindi)  dated  the  goth  June,  1977
 (Delhi  Edition)  some  ‘hit’  films  were  screened  clandestinely  in  the  District  of  Azamgarh  and  at.
 the  instance  of  entertainment  tax  authorities  a  Su-Di

 visional.  Magistrate  raised.  a  cinema  hall.
 on  15th  May,  1977.

 The  exhibition  of  films  in  cinema  theatres  is  a  State  subject  and  is  governed  by  the  cinema
 regulations  of  the  State  Governments  concerned.  The  collection  of  entertainment  tax  is  also  the:
 subject  matter  and  concern  of  the  State  Government  cowcerned.  State  Governments  will  no
 doubt  take  necessary  action  if  any  instances  of  violation  of  State  cinema  regulations  come  (0:
 their  notice.

 Theft  of  Idols  by  Government  Officers  in  Rajasthan

 3340.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Home:  Affairs  be  pleased  to  refer:
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Qustion  No.  531  on  the  15th  June,  1977  regarding  theft  of  idols
 by  Government  officers  in  Rajasthan  and  State  the  action  taken  on  the  representation  of  a  former
 Leg  islator  of  Rajasthan  which  contained  complaints  about  idol  thefts  c  ommitted  by  Government
 officers  ?

 The  Minister
 been  received  durin

 of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  Since  no  such  complaint  has
 g  the  period  from  1st  May,  1977  to  31st  May,  1977,  the  question  of  taking action

 thereon,
 do  es  not  arise.

 प्रशासनिक  सुघार  श्रायोग  द्वारा  गई

 + 3341.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 मिस  ATAT Wat : मती

 कया
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  की  वे  मोटी-मोटी  सिफारिशें  कौन सी  है  जिनहें  ait
 त  किया जाना  है  ।
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 लिखित  उत्तर 22  1899  )

 उन्हें  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हूँ  ;

 उन्हें  कब  तक  क्रियान्वित  कर  दिये  जाने  की  संभावना है
 ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  से  जिन  सिफारिशों  को  पुर्णतया  waar  श्रांशिक

 रूप  में  अथवा  संशोधन  के  साथ  स्वीकार  कर  लिया  गया  उनके  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  सरकार  के

 सम्बन्धित  विभागों  अथवा  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 जहां  तक  केन्द्र  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  सम्बन्धित  मंत्रालयों  विभागों
 से

 ग्रदयतन  सूचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  ् शौर  उसे  यथासमय  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 उड़ीसा  में  श्राकाशवाणो  स्टूडियो  का  निर्माण

 3342.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  उड़ीसा  में  श्राकाशवाणी  स्टूडियो  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  काफी

 समय  से  विचाराधीन  यद्यपि  उसके  लिए  धन  श्रावंटित  किया  जा  चुका  है  ;

 निर्माण  कार्य  करने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैँ  ;  ् ग्रोर

 इसे  कब  तक  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ?

 सुचना  अर  प्रसारण  मंत्री
 लाल  कृष्ण  ग्रडवाणी  र  (a).  सम्बलपुर  में  स्टडियो

 की  स्थापना  चौथी  योजना  की  स्कीम  है  ।  शरू  में  स्टूडियों  के  लिए  स्थान  का  अधिग्रहण  करने  में  पर्याप्त

 विलम्ब  ह्द्ा  |  जब  राज्य  सरकार  दवारा  स्थान  सौंपा  गया  तो  ससाधनों  की  कमी  के  कारण

 वर्ष  1975-76  झर  1976-77  में इस
 योजना  के  लिए  वित्तीय  श्रावंटन  न  होने  के

 कार्य  तत्काल  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  |

 स्टूडियों  ढांचे  के  1980  में  मुकम्मल  हो  जाने  की  सम्भावना

 कोयला  खान  प्राधिकरण  के  पास  कोयले  की  कमी

 3343.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  व्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खात  प्राधिकरण  के  कोयले  के  स्टाक  में  1  1975  को  1.  13

 करोड़  टन  की  कमी  थी  ;

 यदि  तो  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  पास  1  1977  को  कोयले  का  कितना

 स्टाक  था  श्रौर  स्टाक
 में  यदि  कोई  कमी  उस  तारीख  को  थी  तो  ag  कितनी  थी  ;

 ag  1975-76  MX  1976-77  के  लिए  उत्पादन  तथा  कोयला

 भेजने  के  श्रांकड़े  क्या  थे  ;

 इतनी  बड़ी  कमी  श्रौर  ऐसी  कमी  न  होने  देने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए

 विगत  काल  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  Aix

 क्या  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गयी  है  ?
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 Written  22:
 Asadha,

 I
 899

 (Saka)

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  ऐसी  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  पास  1  1977  को  कोयले  का  स्टाक  13.  6  मिलियन

 टन  था  ।  उस  तारीख  को  स्टाक  में  यदि  कोई  कमी  भी  तो  उसकी  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 (7)
 n (ata  मिलियन

 टनों  जत
 aq  1975-76  1976-77

 कम्पनी  उत्पादन  बिक्री *  उत्पादन  fa  केके

 ई०  को०  लि०  26.  18  25  02  26.46  25.97

 भा०  को ०  को ०  fo  20.  09  18  63  20.68  19,50

 से  ०  को  ०  लि०  20.  69  19  12  20  73  20.24

 Fo  को ०  लि०  21  46  20  94  21  04  20.72

 ना०  ई०  को ०  56  0  56  57  0.57

 ee a  ee a  ce  me  ee  at  ee  ee ee  err

 कुल  88  98  84  27  89  48  87.00

 ललना  Ee a  oe
 ne

 *इसमें  कोलियरी  में  हार्ड  व  साफ्ट  कोक  के  लिए  कोयला  ब्वायलर  में

 उपयोग  arte  शामिल  हैं  ।

 व  यदि  स्टार्क  में  किसी  ऐसी  कमी  का  एता  चला  fSTBT  faa  न्हीं  fra

 रहा  है  तो
 समुचित  कारवाई की

 जाएगी  |

 उद्योग  मंत्री  द्वारा  विदोष  सहायक  को  नियुवित

 3344.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्योग  मंत्री  की  अपनी  मर्जी  का  विशेष  सहायक  की  अनुमति

 नहीं  दी  गई  यदि  at,  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;

 क्या  सम्बद्ध  व्यक्ति  उल्लेख  किया  गया  एक  सुयोग्य  aged

 अर

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  झायोग  को  सिफारिश  के  आधार  बाहर  के

 व्यक्तियों  के  श्रौर  विशिष्ट  ज्ञात  से  लाभ  उठाने  के  लिए  उन्हें  नियुक्त  करेगी  अथवा  वह  सामान्य

 व्यक्तियों  पर  ही  निर्भर  रहना  चाहती  न  कि  विशेषज्ञ  पर  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  तथा  भूतपूर्व  उद्योग  मंत्री  के  विशेष  सहायक
 के  पद  पर  एक  गैर-सरकारी  व्यक्ति  को  नियुवित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  किन्तु
 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  चूंकि  ऐसे  पदों  पर  कार्य  करने  वाले  व्यक्तियों  को  सरकारी  नियमों
 शौर  किसी  मंत्रालय  में  कार्य  करने  की  पद्धतियों  का  ज्ञान  होना  इसलिए  उक्त  पद  पर  किसी
 सरकारी  कमंचारी  को  fara  किया  जाना  झधिक  उपयोगी  होगा  ।
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 उत्तार
 | छुए अ नणण

 1977

 ए  पदों  पर  सरकारी  सेवाओं  से  बाहर  के  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  किए  जाने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  जिन
 पर

 उनके  अनुभव  तथा  विशिष्ट  ज्ञान  को  अधिक
 उपयोगी

 समझा  जाए  ।.

 Age  Limit  for  Entering  into  Government  Service

 3345-  Shri  Chandradeo  Prasad  Verma  :  Will  the
 Minister

 ण  Home  Affairs  be  pleased:
 to  state  :

 (a)  whether  certain  age  limit  has  been  fixed  for  entry  into  Government  service  ;

 (b)  whether  Government  feel  that  this  deprives  Government  of  the  services  of  able  unem-
 ployed  people  ;  and

 (c)  ifso,  whether  Government  propose  to  do  away  with  the  practice  of  prescribing  maximum
 age  limit  for  entry  into  Government  service  ;

 The  Minister  of  Home  Affigirs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  and  (b)  Age  limits  for  recruit-
 ment  to  Central  Services/posts  are  prescribed  from  time  to  time  having  regard  to  the  qualifications.
 and  experience  required  for  that  service/post.  This  ensures  that  Government  obtains  the  ser-
 vices  of  people  most  suited  for  the  Services/posts  concerned.

 (c)  No.

 Reservation  of  Posts  in  Services

 3346.  Shri  Hukumdeo  Nara  Yadav  ;  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased.
 to  state  the  total  number  of  Class  I,  Class  II,  Class  1  and  Class  ्  employees  in  Central  Govern-
 ment  service  as  on  315.  December,  1976,  and  the  number  of  posts  reserved  for  Harijans  and
 Adivasis  and  the  number.  of  posts  out  of  them  ;  filled  and  the  proposed  to  be  taken  by
 Government  to  fill  the  remaining  posts  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  Reservations  in  services,  wherever
 provided,  are  in  relation.to  the  vacancies  arising  from  time  to  time  and  not  in  relation  to  the  total
 strength  of  a  Service  or  a  Cadre.  Complete  information  relating  to  total  number  of  employees
 in  Class  I,  Class  II,  Class  III  and  Gass  | है  and,  the.  number  of  Scheduled  Castes  and  Sheduled
 Tribes  amongst  them  2.5.  on  31-12-1976  is  not  available.  However,  information  as  on  1-1-1976

 given  in  the  statement  attached  (Annexure  I)  (Placed  in  the  Library.  SeeNo,
 Another  statement  showing  the  number  of  vacancies  filled  during  the  year  1975,  the  number
 out  of  these  reserved  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  and  those  filled  by  candidates
 belonging  to  these  communities  is  also  attached  (Annexure  II)  (Placed  in  the  Library.  See  No.

 The  various.  measures  introduced  from  time  to  time  to  improve  the  intake  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  are  explained  in  the  attached  statement  (Annexure  ITI).
 (Placed  in  the  Library.  See  No.  L.T:—684/77)  Unfilled  reserved  vacancies  are  generally  carried.
 forward  for  the  next  three  recruitment  years  and  many  of  them  get  filled  in  subsequent  years..

 नक्सलवादियों द्वारा  को  गई  हत्याओ ंसम्बन्धी

 श्रायोग

 3347.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्य  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नक्सलवादियों  द्वारा  पहले  की  गई  की  जांच  के  लिए  एक  झायोग

 का  गठन  करेगी

 गत  तीन  वर्षो  में  कितने  व्यक्ति  नक्सलवादियों  के  शिकार  हुए  ;  श्रौर

 क्या  नक्सलवादियों  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  कोई  TATA  दिया  गया  था  ?

 गृह  मंत्री  चरण  fag  )  :  जी
 श्रीमान ्य

 [  ।
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 Written.  Answers  July  13,  1977

 उपलब्ध  सुचना  के  श्रनुसार  पहली  1974  से  31  1976
 तक

 तीन  वर्चों  में  नक्सलवादियों  द्वारा  183  मारे  ए  थे  ।

 सरकार  कें  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं
 है  ।

 enditure  Incurred  by  Song  and  Drama  Division  on  Electioneering

 3348.  Shri  Shiv  Narain  Sarsonia  :  Will  the  Minisier  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state

 (a)  the  total  expenditure  incurred  by  Song  and  Drama  Division  on  electioneering ;

 (b)  whether  staff  artists  were  sent  for  programmes  for  Indian  Youth  Congress  and  if  so,
 the  number

 of  artistes  sent  for  the  purpose  ;  and

 (c)  whether ‘  ‘Geston  Bhari  Shamਂ  for  Indian  Youth  Congress  was  organised  by  officers
 of  Song  and  Drama  Division  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K  Adavni)  a)  Records
 do  not  show  that  any  expenditure  was  incurred  by  Song  andDrama  Division  on  electioneering
 as  such.  The  Song  and  Drama  Division,  however,  gave  programmes  throughout  the  country
 even  during  the  time  of  Lok  Sabha  Elections  1977  with  a  view  to  publicize  Governmental  policies

 and  programmes.

 (b)  Yes,  Sir.  Apart  from  loaning  the  services  of  two  staff  artists  to  the  National  Art  and
 Cultural  Project  of  the  Indian  Youth  Congress  from  September  4,  1975  to  February  28,  1977,
 about  149  staff  artists  participated  in  various  programmes  for  Youth  Congress.

 (c)  No,  Sir.  The  Division,  however,  provided  technical  assistantce  by  way  of  personnel
 and  equipment  in  the  constrution  of  stage,  General  and  Stage  lighting  etc.

 नन्दी  तालुक  के  ~ avait  गांव  के  AAT  हारा  हरिजनों  की
 झाँ  पड़ियां

 गिराया  जाना

 3349.  श्री  श्रनन्त  दावे  :  क्या गह  मंत्नी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रदेश  के  कुरनूल  जिले  के  नन्दी  तालुक  के  दरवेशी  गांव  के  जमींदारों
 ने

 हरिजनों  की  30  झौंपड़ियां  तोड़  दी  थीं  श्रौर  उनमें  लगे  सामान  को  उठा  ले  गये  थे  ;  झ्रौःर

 (@)  क्या  यह  भूमि  हरिजनों  को  झौंपड़ी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दी  गई  थी

 गह  मंत्री  चरण  अनघ  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार

 कहा  जाता है  कि  13  1977  को  मल्लास्वामी  रेड्डी  नामक  एक  व्यक्ति  तथा  गांव  के  अन्य

 11  व्यक्तियों  ने  कुरनल  जिले  के  नन्दी  त  लक  के  दरवेशी  ata  के  हरिजनों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों

 की  30  लौंडियां  तोड़  दी  थी  ।  बताया  जाता  है  कि  श्रपराधी  सामान  भी  उठा  कर  ले  गये  थे  ।

 किन्त  वह  बाद  में  बरामद  कर  लिया  गया  श्रौर  गांव  के  मन्सिफ को  अमानत  में  रखने  के  लिए  सौंप  दिया

 एक  मामला  धारा  427  भा०  द०  सं०  के  ela  दज  कर  लिया  गया  है  श्रौर  इसकी

 फड़ताल  जारी  है

 राज्य  सरकार ने  सुचित  किया  है  कि  कलेक्टर  कुर्नूल  ने  हरिजनों  तथा  कमजोर  वर्ग
 के  लोगों  की  झौंपड़ियां  बनाने  के  लिए  शुष्क-भूमि  दी  थी  ।
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 लिखिंत  उत्तर 22  1899  (34)
 ह

 1957 के  दौरान  श्रव्य  तथा  द्य्य  प्रचार

 निदेशालय  दारा  विज्ञापनों  का  दिया  जाना

 3350.  श्री  पूर्ण  सिन्हा  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1977  में  जनता  पार्टी  द्वारा  सत्ता  ग्रहण  कश्ते  के  पश्चात  सकार नें

 नागालैंड  मिजोरम  ate  fage  के  विभिन्न  प्रकाशनों  को  विज्ञापन  दिए  हैं  ;

 यदि  तो  उन  प्रकाशनों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  30-  6-77  को  समाप्त  होने  वाली

 अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  को  कितने  विज्ञापन  दिए  गए  ;

 कया  कुछ  प्रकाशनों  को  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वार  विज्ञापन  नहीं  दिए  गए

 शर  यदि  तो  एसा  करने  के  विशिष्ट  कारण  बया  हैं  ;  पौर

 क्या  सश्कार  ने  विज्ञापन  देने  की  कांग्रेस  प्रशासन  की  नीति  का  पुनरीक्षण  किया  है

 are  प्रादेशिक  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  समाचार  gat  श्रौर

 पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  न  देने  संबंधी  नयी  नीति  दर्शाने  वाले  श्वेत  ga’  जारी  करेगी  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी )
 :  झर  एक  विवरण

 संलग्न  है  जिस  में  इन  क्षेत्रों  के  उन  प्रकाशनों  के  नाम  दिए हुए  हैं  जिन्हें  20  ara से  30  1977

 तक  की  mata  के  दौरान  विज्ञापन  जारी  किए  गए  |

 [anata  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  77]

 इस  म श्रवाध  के  दौरान  इन  प्रमानवं  eat  को  जारी  किए  गए  विज्ञापनों  का  कुल  मूल्य  59,159

 रुपये  था  |

 विज्ञापन  जारी  करने  के  लिए  विज्ञापन  शौर  दृश्य  प्रच।'र  की  स्वीकृत

 सुची  में  शामिल  सभी  प्रकाशनों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 कुछ  मास  पूर्व  तक  प्रचलित  विज्ञापन  नीति  के  विकारी  श्रौर  भेदमूलक  तत्वों  को

 पहले  हीं  हटा  दिया  गया है  ।  मामले  का  श्रागे  व्यापक  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ac  निर्णय  शीघ्र

 ही  लिए  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 विदर्भ  क्षेत्र  में  लघु  उद्योग

 3351.  श्री  बसन्त  ~~  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  लघु  उद्योगों  की  समस्याओं  के  प्रति  बैंकों  तथा  न्य  वित्तीय  के

 पूर्ण  तथा  लापरवाही  के  रवैये  के  कारण  महा  राष्ट्र
 के  विदर्भ  क्षेत्र  के  अनेक  छोटे  पैमाने  के  एककों  को

 अधिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  है  ;  श्रौर

 यदि  हां  ,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  संकट  का  स्वरूप  तथा  गम्भीरता  के  बारे  में

 रिपोर्ट  मंगाने  तथा  इस  मामले  में  उत्वित  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 sare  मंत्री  ate  प्रौर  (a)  सुचना  इकट्ठी  की  है  श्नौर

 प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  दी  जायेगी  ।
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 Written  1:  1899  (Saka).

 भूतपूर्व
 थ  मंत्रियों कों  श्रास्तियों

 कीः
 जाच

 3352  aft  सोमनाथ  aerait  :
 क्या  गृह  मंजनों  यह  क्षा

 करेंगे

 यह  श्रारोप  लगाया  गया  कि  प्रधान  मंत्री  सहित  थ् ध  केन्द्रीय  सरकार  के

 मंत्रियों  ने  राय  से  अधिक  धन  जमा  कर  लिया  है  ;

 क्यायह  भी  लगाया  गया  है  कि  उक्त  मत्रियों  ने  भारी  धनराशि को  facet

 स्थानान्तरित  कर  दी  हैं  ;  त्ौरर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भूतपू  केन्द्रीय  मंत्रियों  ते  के  बारे  में

 ?  ७
 प्री  जांच  कराने  का  है

 गृह  मंत्री  चरण  :  तथा  भूतपूर्व  सरकाਂ दे  मंत्रियों  द्वार  अपनी  अ्ाय

 के  ज्ञात  स्रोतों  से  श्रधिक  मात्रा  से  घन  जमा  कर  लेने  अथव  1  विदेशों  को  भारी  '  धनराशि

 कर  देने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 जब  कोई  निश्चित  जानकारी  मिलेगी  तो  कानून  वे  अनुसार  समुचित  कार्यवाही  की

 जाएगी  |

 सरकारी  तथा  न्य  सेवा  में  प्रवेश  के  लिए  श्रहंता

 3353.  THATS . AZAT .  मेहता  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ग्या रप्हा |  को  104243  नवीनतम  नीति  को  ध्यान  में  हुए

 सरकार
 ने  श्रथवा  श्रन्य

 सेवा
 में  प्रवेश  लिये  gat  पुर्नानर्धारण  किया  है  ;

 ?
 |

 यदि  तो  कया  शैक्षि  क  योग्यता  के  लिये  मूल्यांकन  ate  ve इस बारे  में  कोई  सिफारिशें

 यदि  न  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ;  झतर ि

 क्या  वे  सिर्फारिशें राज्य  सरकारों को  भी  भेजी  गई  हैं
 ?

 गृह  मंत्री
 :

 शैक्षिक  योग्यता  के  लिए  मूल्यांकन घोडे
 को

 सिफारिशों  के  श्राधार  पर  सरकार  ने  शिक्षा  के  संशोधित  अर्थात  10424-3  को  ध्यान  में

 ब्यौरे  निम्न शैक्षिक  योग्यताश्रों  की  समकक्षता  के  निर्धारण  सम्बन्धी  देश  जारी  किए  हैं  ।

 प्रकार से  हैं

 पुरानी  योग्यताएं
 संशोधित  deat  के  अधीन  समकक्षता

 (i)  afar  हाई  स्कूल  (10  1

 (ii)  हायर  सैकण्डरी  शैक्षिक  एवं  व्यावसायिक  में  हायर  सैकण्डरी

 (11 वर्ष  )  afztaice  (12
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 १  3.  1977  लिखित  उत्तर

 का ड

 (iti)  (1  2.  शक्षिक  एवम्  व्यावसायिक  शिक्षा  में  हायर  संकण्डरी

 सर्टिफिकेट  (12

 ——aqraz (iV)  सीनियर  कैम्ब्रिज

 (४)  विश्वविद्यालय  feat  (  14  विश्वविद्यालय  डिग्री  |

 जी  हां,श्रीमान  ।

 Labourers  of  Heavy  Engineering  Corporation,  Hatia

 3354.  Shri  Karia  Munda:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  muster  roll  labourers  of  Heavy  Engineering  Corporatioh,  Hatia,  who  have
 been  serving  for  the  last  two  to  four  years  have  not  been  made  permanent  so  far;  and

 (b)  ्  80,  when  they  are  proposed  to  be  made  permanent  contract  labourers’  and  in  case  of
 delay  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Industry:  (Shri  George  Fernandes):  (a)  In  order  so
 abs

 orb  the  Mus-
 ter  Roll  workers  in  Heavy  Engineering  Corporation,  the  Management  and t the  recognised
 Union  had  settled  certain  conditions  of  permanent  absorption.  All  the  Muster  Roll  workers
 who  fulfilled  these  conditions  have  already  been  absorbed.  At  present  there  are  no  Muster
 Roll  employees  in  HEC

 (b)  Does  not  arise

 श्री  जड़०  Vo  फिजो  a  बातचीत

 3355.  श्री  समारेन्द्र  कुन्ड

 श्री  निहार  लास्कर

 श्री  Sto  ato  चर्द्र  गोड़ा

 गह  मंत्रो  यह  बतानें  कीं  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  लन्दन  में  श्री  जेड०  To  फिजो  से  बातचीत  की  थी

 यदि  तो  इस  बातचीत  के  क्या  पा'रणाम  निकले  हैं
 ?

 गृह  मंत्री  चरण
 :

 ait  श्री  ए०  जेड०  फिजो  के  श्रनुरोध  पर

 प्रधान  मंत्री  तथा  श्री  फिजो  के  बीच  14  1977
 को  एक  बैठक  हुई  थी  ।

 उनके  साथ  भट  के के  लिए  सहमत  होने  से  प्रधान  मंत्री  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि

 नागालैंड  श्रांतरिक  मामला  होने  के  कारण उससे  संबंधित  प्रश्नों  के  बारे  में  श्री  फिजो  के  साथ  तब  तक

 विचार  Ly fara  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि  वह  यह  स्वीकार करें  कि  नागालैंड  के  भारत  का  अरग

 है  अर  नागा  उसके  नार्गारिक  हैं  लन्दन में  14  1977  को  विचार  fara  के  दौरान

 श्री  फिजो  ने  इन  मूल  प्रश्नो ंके
 बारे

 में
 अपनी  विचारधारा  में  किसी  परिवर्तन  का  संकेत  नहीं  दिया  ।

 ara प्रधान  मंत्री  ने  सरकार  के  मत  को  फिर  से  दोहराया  नागालैंड  से  संबंधित  प्रश्नों  पर  विचार

 विमर्श  नहीं  हुआ
 ।
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 Written  Answers  July  13,  1977

 oe

 सिंगरेनी  कोयला
 खान  के  प्रबन्धकों  द्वारा की  गई  ज्य

 शर्ट

 3356.0  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  किं  ॥

 क्या  aie  प्रदेश  में  सिंगरेनी  कोयला  खान  के  प्रबन्धकों  द्वारा  श्रापातकाल के  दौरान

 खनिकों  पर  की  गई  ज्यादतियों  की  शभ्रोर  सर्कार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  द्वारा  की  गथी  ज्यादतियों  के  बारे  में  पुरी  जांच  कशने  का  विच।र  कर

 रही  अरर

 क्या  छंटनी  किये  गये  क्मेंचाशियों  को  सेवा  में  बहुल  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  सश्कार  को  एक  ga  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 सिगरनी  कॉोलियरीज  Fo  लि  ate  प्रदेश  सरकार  ग्रधीन  के  प्रबंधकों  द्वारा  आपात

 स्थिति  के  दौशन  की  गई  कुछ  ज्यादतियों  का  are  है  ।  प्राप्त  सूचन  श्रतुसार  श्रारोप  की  जांच

 की  गई  है  भ्रौर  यह  पता  चला  है  कि  पत्न  में  उल्लिखित  बरखास्तगी  के  निर्दिष्ट  सामान्य

 r
 |  |  eH  अपील  करने  पर  बहाल  कर  दिया शासनिक  मामले  इन  बर्खास्त  कर्मचा  ियों  को  ४

 गया

 नटी
 जी  तही  |

 अपत  स्थिति  के  फलस्वरूप  सिंगरेनी  कोलियरीज़  कम्पनी  लि०  में  किसी  कामगार

 की  छंटनी  नहीं  की  गई  ।

 हिमाचल  प्रदेश  राजमसागं

 3357.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  नौवहन  श्ौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पांचवीं  पंचवर्षीय  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  वे  कुछ

 राजमार्गों  को  राजमार्गों  में  परिवर्तित  करने  का  त्मौरर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  देसाई  )  :  जी  नहीं

 प्रश्न  नदीं  उठता  |

 र. नागालड  सरकार  दारा  श्रखिल  भारतीय  कॉ्ेंस  समिति  के  पर

 व्यय  की  गई  राशि

 3358.  श्री  मती  रानो  एम०  झायजा  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1976  में  नागालैंड  सरकार  ने  गौहाटी  में  झ्रायोजित  ग्रखिल  भारतीय  कांग्रेस

 समिति  के  afaaae  पर  कई  लाख  रुपये  व्यय  किये

 यदि  at,  तो  यह  व्यय  किस  लेखा  शीष  के  श्रन्तगत  किया  गया

 राज्य  सरकार  ने  उक्त  श्रधिबवेशन  के  लिए  कितने  वाहनों  तथा  श्रधिक्ुरियों
 को

 भेजा



 22  1899  (3%) )  लिखित  उत्तर

 a

 गह  मंत्री  चरण  fag):  नागालैंड  सरकार  ने  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति

 के  झ्धित्ेशन  के  ग्रवसर  पर  गौहाटी  में  प्रायोजित  प्रदर्शनी  तथा  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  में  भाग  लिया

 1  जिसमें  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  भी  भाग  लिया  था  ।  नागालैंड  सरकार  ने  बिक्री  की  रकम  तथा

 स्टाक  में  लिये  गये  माल  के  मुल्य  के  कारण  332  रुपए  को  निकाल  कर  कुल  9,37,601  रुपए

 खर्च  किये  थे  ।

 a
 क  चिभिन्न  विभागों  ने  भाग  लिया  था  इसलिए  व्यय क्योंकि  प्रदर्शनी  में  सरकार

 संबंधित  विभागों  के  उपयकक््त  शीर्षों  के  नाम  डाला  गया  था  न  कि  एक  लेखा  शीर्ष  के  नाम

 नागालैंड  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  के  138  कर्मचारियों  को  भिन्न-भिन्न  अ्रवर्धि

 के  लिए  प्रतिनियुक्त  किया  गया  था  तथा  25  वाहनों  को  श्रधिकारियों  के  झावागमन  तथा  सामान  को

 लाने  ले  जाने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  ati  इसके  श्रतिरिक्त  11  वाहनों  को  असम  सरकार  की

 डयटी  के  लिए  उनके  अन राध  पर  गया

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्राप्त  प्यावेदन  एवं  ज्ञापन

 3359.  श्री  आर०  Fo  महालगी  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  25

 1977  से  लेकर  ग्रब  तक  देश  के  विभिन्न  भागों  से  उन्हें  कितने  ca,  प्रभ्यावेदन  तथा  ज्ञापन  प्राप्त

 हुए  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  30  1977  तक  2,42,304  पत्न  प्राप्त  हुए I

 देव  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  संचार  व्यवस्था

 3360.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :
 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 cao)  यने  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों में  संचार  ठः कया  उनके  यवस्था  के  विकास  हेतु  कोई

 राशि  नियत  को  है

 यदि  at,  तो  राज्यों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  सहायता  देने  के  क्या  मात्तदण्ड

 गये  हैं ;  और

 केन्द्र  तथा  द्वारा  इसके  लिए  कुल  कितनी  नियत  की  गई

 प्रधान  मंत्री  (ait  मोरारजी  देश  के  पिछड़ें  क्षेत्रों  में  सड़क

 र  के  विकास  के  लिये  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्रालय  ने  जबकि  कोई  विशेष  निधि  निर्धारित

 की  राज्यों  को  (1)  अन्तर्राज्यीय  अथवा  ation  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  केन्द्रीय  सहायता

 कार्यक्रम  के  श्रौर  (ji)  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  पर  विचार  करते

 इन  क्षेत्रों  की  मांगों  पर  ध्यान  जाता  है  ।  ये  दोनों
 योजनाएं

 अन्य  क्षेत्रों  के

 साथ  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  भी  हैं  ।

 इन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के

 लिए

 राज्य  सरकारों  से  प्रताव  मांगे

 sez  पिछड़े
 ६

 उर्द  be  BS  | aa ~ lh  सम्ब्  2:25  च्  के  बा sri  |  बारे  में जाते  हैं  शौर  म  दन  का  छट  होती  है  जिन
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 Written:  Answers  22  Asadha,  1899

 पर  उपलब्ध  संसाधनों  और  राज्य  सरकार  द्वारा  fatwa  योजनांश्रीं  को  सिंयत  ares  प्रांथमिकता

 गे  धयान  में  रखंते  faa  ध्यान  दिया  जाता

 जहां  तक  wath  एवं  श्राथिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यत्रम  का

 प्रश्न  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  योजना के  भाग  के  रूप में  41.70  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत

 की  योजनाएं  अभी  हाल  में  स्वीकृत  की  गई  जिनमें  लगभग  15  प्रतिशत  योजनाएं  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 बारे में  हैं

 जह  तक  केन्द्रीय  सड़क  निधि  लेखे  का  प्रश्न  चालू  योजना  अ्रवधि  में  राज्यों

 में  लगभग  30  करोड़  रु०  की  कुल  लागत  न् ना  कार्य  स्वीडद्त  किये  जा  सकते  हैं  ग्रौर  इस
 राशि

 qa

 भी  राज्य  पिठड़े  क्षेत्रों  क॑  लिये  जितने  संभव  हो  सकें  कर्यों  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।

 क्षेत्रों  को  सहायता  देने  के  लिए  जबकि  कोई  निर्धारित  कसौटी  नहीं  कार्यों  की

 स्वीक्नति  देने  पर  विचार  करते  समय  इन  पर  श्रपेक्षादृत  ध्य,न  दिया  जाता  है

 होत  प्रोजनायों के  राष्ट्रीय  जैसी  wea  केन्द्रीय  क्षेत्र  सड़क  योजनाएं

 भी  S4 = fq OF  क्षेत्रों  से  संत्रं.घत  मोटे  तौर  से  देश में  राप्ट्रीय  राजमार्ग  की  कुल  लग्बाई  का  लगभग

 10  प्र  तशत  भाग  जन  जातीय  क्षेत्रों  से  गजरत  जो  पिछड़ा  क्षेत्र  है  ।

 जत  जा  ita  जैसे  frat  क्षेत्रों  ५  लिए  वेन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  भी  गृह

 मंत्रालय  द्वारा  को  जापी  पांचवीं  योजना  वे  दौरान  190  करोड़  to  कीं  विशेष केन्द्रीय  सहायता

 उपलब्ध  है  श्रौर  राज्यों  की  निम्नलिखित  कसौटियों  को  ध्यान  में  ्राबंटित  की  जाती  हैं  :--

 (i)  उप  योजना  क्षेत्रों  जन  जातीय  जनसंख्य  के  झ्राधार.पर  50  प्रतिशत

 (ii)  उप  योजना  के  अन्तर्गत  शाने  वाले  भौगोलिक  क्षेत्र  के  mare  पर  30  प्रतिशत

 (iii)  उप  योजना  क्षेत्रों  में  जन  जातीय  जन  संख्या  को  महत्व  देते  हुए  राज्य  के  निबल

 उत्पादन  के  विलोम  wana  में  20  प्रतिशत

 पांचत्रों  योजना  में  निम्नतम  श्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  भाग  वे  रूप  में  के  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  सड़क  संचार  के  विकास  के  लिए  जोर  देने  के  लिए  विशेष  व्यवस्था

 उड़ीसा  बड़े  पुलों  के  लिए  केन्द्र  धवारा  नियत  eft

 361.  श्री  गिरिघरਂ  गोमांगों  नौवंहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उनके  मंत्रालय में  अन्तर्राज्यीय श्रौर श्राथिकं महत्व श्रौर  alae  महत्वਂ  एंड  इक्नोमिक

 के  अन्तर्गत वर्ष at  1977-78  के  लिए  उड़ीसा  में  बड़े  पुलों  के  लिए  राशि  का  श्रनुमोदन

 एवं  प्रावंटन कर  दिया  ह  ;  शौर

 (a)  यदि हां,तो  उन॑  पुलों  के  नाम  क्या  है  प्रत्येक  पुल  के  लिए  कितना  धन  गया

 72



 13  1977  लिखित  उत्तर

 मंत्रो
 :  तथा  अ्रन्तरराज्यीय  wera  श्राधिक  महत्व  की

 सड़कों  के  केन्द्रीय  सहायता  के  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  उडीर  चौथी  योजना के  प्रारम्भ  से

 लिखित  परियोजनश्ं  के  लिए  wa  तक  331.  00  लाख  रुपए  FT  ण  झ्रनमोदित  विया  गया है

 कार्य  का  नाम  तुर्मानित  लागत

 स०  लाखों  मे ं)
 हि  राक  नक एकल

 चौथी  योजना  के  अनमोदित  काय

 1  खड़गपुर  बालासोर  सड़क  पर  सुवण  रेखा  पर  पुल  74  00

 iy  श्रारंगनवपाड़ा  ASH  पर  जोंक  पर  पुल  18  00

 पांचवीं  योजना  में  श्रनसोदित  wa

 3  सब्  रेखा  पुल  के  पहुंच  माग  41  00

 4  प्रान्नदपुर--भद्रक  सड़क  पर  बतरणी  पुल  का  निर्माण  90  00

 5
 फलखिंमुन्दी  TI <—faa4ra  कटक  सड़क  राज  पर

 बंसेधारा  पुल  का  तिर्माण  108  00

 ee  ca en es

 331  00 कुल
 ह

 _

 1977  के  लेखा  aware निधि  में  स्वीकृत  कार्यों  पर  व्यय के  लिए  पहले

 |  तक  वर्ष  की  शे ही  8.  00  लाख  रुपये  (  ऋण  दिया  जा  चका  है  अवधि  का  प्रश्न है

 संसद  में  म्रन मानों  की  मांगों  के  स्वीकृत  होने  के  बाद  व्यवस्था  सुचित  की  जायेगी  |

 पिछड़े  तथा  जनजाति  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  aaa

 3362.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि

 वर्ष  1977-78 में  पिछड़े  जनजाति  क्षेत्रों  तथा  कमजोर  वर्गी  के  विकास  के

 लिये  केद्र  द्वारा  कितनी  धनराशि  को  arden  निर्धारित  किया  गया  है

 इस  के  लिए  राज्यों  को  कितनी  सहायता  दी.गई  है  ;  अझौर

 इन  क्षेत्रों
 के  विकास  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावित  विशेष  योजना  कौन  सी  है

 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  देसाई  )  एक  विवरण संलग्न  है  ।

 राज्यों  को  श्रपने  ही  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के  लिए  विशिष्ट  कार्यक्रमों में  दी  जाने

 वाली  tay  केन्द्रीय  सहायता  के  सामान्य  से  अधिक  ayers  अंशवाली  केन्द्रीय  सहायता  भी

 उदारतापूर्वक  ऐसे  कुछ  राज्यों  को  दी  जाती  जसे  जम्मू  शर  हिमाचल  पौर  उत्तर

 qat  क्षेत्र
 के  राज्य  ।

 राष्ट्रीय  श्रौसत  से  नीचे
 की

 प्रति  व्यक्त  श्राय  वाले  राज्यों
 को

 भी  केन्द्रीय  सहायता
 के  प्रावंटन  में

 दी
 गई  |
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 Written  Answers  July  15;  1575.0

 िणणणणणवततएभमवाणणणभा OE  a  er

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  चल  रही  विशेष  स्कीमें  इस  प्रकार है
 :---

 (1)  सुखा-प्रवृत्त क्षेत्र  कार्यक्रम  प्रक्षेम

 (2)  लघु  कृषक  विकास  कृषक  शौर  कृषि  श्रमिक  कार्यक्रम

 (3)  जनजातीय  उपयोजनाएं  श्रौर  जनजातीय  विकास  श्रभिकरण  परियोजनाएं  ।

 (4)  पहाड़ी  क्षेत्र  उप-योजनाएं  श्रौर  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  परियोजनाएं  ।

 (5)  सुत्रीय  कार्यक्रम  '  के  ata  ate  प्रदेशਂ  के  पिछड़े  जिलों  त्वरित्त  विकास  के  लिए

 सहायता  |

 (6)  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  रियायती

 निवेश  अर  परिवहन  सहायता  स्कीमें  ।

 (  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  स्कीमें  ।

 (8)  महिलाओं  ate  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  स्कीमें  ।

 विवरण

 पिछड़े  जातीय  क्षेत्रों  पौर  कमजोर  वर्गों  के  विकास  के  लिए  1977-78  में  निम्न

 लिखित  प्रावंटन  निर्धारित  किए  गए  हैं  :--

 तोड  रु०

 पिछड़े  क्षेत्र

 पहाड़ी  क्षेत्र  उप-योजनाएं  44,00

 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  भ्रभिकरण  कार्यक्रम  0  70

 सूखा-प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  50  96

 उत्तर-पूर्वी  परिषद्  कार्यक्रम  28  61

 ञ्ाध्न  प्रदेश  को  पन्नी  कार्यक्रम  सहायता  18  00

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  00

 जनजातीय  क्षत्र

 जनजातीय  उप-योजना  55  00

 जनजातीय  विकास  कार्यक्रम  47

 कमजोर  वर्ग

 लघु  कृषक  विकास  प्रभिकरण  कार्यक्रम  44  96

 पिछड़ा  वर्ग  कार्यक्रम  18  23

 महिलाश्रों  और  बच्चों  के  कल्याण  का  कार्यक्रम  19  45
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 लिलित  उत्तर 22  1899  )
 ाा  नल

 हैवी  set  मविंग  उपकरणों  site  रेल  के  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण

 3363.  श्री  धर्मवीर  वदिष्ठ  :  क्या  उद्योग  मंत्री  र  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1977-78  की  पहली  तिमाही  के  दौरान  हैवी  wet  मूविंग  उपकरणों  हर तरार

 रेल  के  सवारी  डिब्बों  का  कितना  निर्माण  श्रौर

 वर्ष  1976-77  की  इसी  wale  के  दौरान  इन  उपकरणों  का  कितना  निर्माण  gar  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  तथा  वित्त  वर्ष  1977-78 की  प्रथम  तिमाही

 में  208  इण्डियन  रेल  कोचों  का  उत्पादन  था  जबकि  1976-77 की  तदनुरूपी  wats में  189

 कोचों  का  उत्पादन  था  ।  हैवी  wa  मूविंग  उपकरणों  के  संबंध  में  प्रपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  शौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेशी  सहयोग

 3364.  थी  धर्मवीर  वशिष्ठ  ।  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वित्तीय  वर्ष  1977-78  की  पहली  तिमाही  के  दौरान  दोनों  तकनीकी  तथा  वित्तीय

 क्षेत्रों  में  विदेशी  सहयोग  के  लिये  सरकार  द्वारा  उद्योगवार  तथा  राज्यवार  कितने  are  बिन-किन

 अ्रावेदन-पत्नों को  श्रनुमोदित  किया  गया  ;

 गत  वर्ष  1976-77  की  इसी  अवधि  के  दौरान  इसी  प्रकार  कितने  और  किन-किन

 Wiraqa-Tat  को  श्रनुमोदित  किया  गया  ;  त्रौर

 प्रमुख  अन्तर  यदि  कोई  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज
 :  अर  1976-77  त््ौर  1977-78  की

 प्रथम  तिमाहियों  में  विदेशी  सहयोग  के  47  भ्रौर  51  भ्रावेदन  स्वीकृत  किये  ग  ये  ।

 ns
 इन  catataat  का  उद्योगवार  भर

 राज्यवार  ब्यौरा
 नीचे  दिया  जा

 रहा बननी  ह

 उद्योग का  नाम  स्वीक्ृतियों  की  राज्य  का  स्वी  feat  की  संख्या

 संख्या  नास

 नामा  ene eager beer  ee  oe  ae  a  ्  Sy

 an  तिमाही  प्रथम  तिमाही

 1976  1977  1976  1977

 1978  1977  1978
 1977

 2

 1.  धातुकार्मिक
 उद्योग  बिहार

 2.  प्राइम  मूवर्स

 (xetactreret STAST कल  जेनेरेटर
 गुजरात

 से
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 18  16 विद्युत  उपकरण  हरियाणा

 परिवहन  हिमाचल  प्रदेश

 श्रौद्योगिक  मशीनरी  11  13  कर्नाटक

 wart  टूल  कराला

 विविध  मैकेनिकल

 इंजीनियरी  उद्योग  मध्य  प्रदेश

 वाणिज्य  कार्यालयीय

 20  15 अ्ौर  घरेलू  उपकरण  महा

 कल  श्रौर  सर्जीकल

 क  रण  उड़ीसा

 उपकरण  पंजाब

 कमीकल

 के  राजस्थान

 खाद्य  परिश्करण  उद्योग  ाा
 तमिलनाडू

 रबड़  की  वस्तुएं  उत्तर  प्रदेश

 चमड़े  की  वस्तुएं
 तथा  परिष्कारक  ह  पश्चिचमी  बंगाल  10

 संघ  शासित

 प्रदेश  दिल्ली

 मिट्टी  की  वस्तुएं
 ह  संघ  शासित

 प्रदेश

 ाा गैर  अ्रनुसुचित  उद्योग  1

 47  51
 कुल  47  51

 भ्रावेदकों  के  नाम  विवरण  प  तथा  I  में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या

 एल.०  77]

 1976-77  तथा  1977-78  की प्रथम  तिमाहियों में  विदेशी  सहयोग  के  लिए  स्वीकृत

 श्रावेदन  wat  में  कोई  महत्वपूर्ण  अन्तर  नहीं  ।

 STATA TAT  का  जारी  किया  जाना

 3365.  श्री  धर्मवीर  वदिष्ठ  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मई  ate  1977  में  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  में  उद्योगवार  कितने

 लाइसेंस  तथा  झ्राशय-पत्न  जारी  किये हैं  ;
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 लिखित  उत्तर

 ए  ए  ए  एएए  ी  एएए  एए

 43  1977

 (a)  क्या  जादी  किये  गये  लाइसेंस  प्रौद्योगिक  नीति  के  श्रनुरूप  और

 यदि  at,  तो  उनकी  रोजगार  क्षमता  क्या है  ?

 उद्योग  मंत्री
 जाज

 :  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।  [Wears  में  रखा  गया

 ।

 चेख़िए  संख्या  एल०

 हाँ  ।

 मई  तथा  जून  में  जारी  किये  गये  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  तथा  श्राशय-पत्र  धारियों

 &  झ्रावेदनों  में  दिये  गये  झांकड़ों  के  ware  33,560  व्यक्तियों  को  रोजगार मिलने  की  संभावना

 बतायी  गई  है  l

 ग्वालियर  से  गुजरने  वाला  राष्ट्रीय  राजपथ

 3366.  श्री  :
 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  ग्वालियर  तथा  उनके  श्रास-पास  के  जिलों  से  जाने  वाले

 सजपथ  बहुत  खराब  हालत में  हैं  ale  उनकी  श्रोर  मरम्मत  के  लिए  शीघ्र  ध्यान  दिए

 जाने  की  ग्रावश्यक्त्ता

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  a

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  3  जो

 बवालियर  तथा  इसके  साथ  लगने  वाले  मध्य  प्रदेश  के  जिलों  में  से  होकर  गुजरता  है

 न  क्षेत्रों  में  जहाँ  यह  इकहरी  गली  वाला है  श्रौर  काली  मिट्टी  वाले  क्षेत्रों  में  से  होकर  गजरता

 असंतोषजनक  स्थिति  में  बताया  गया  इन  खंडों  मे ंभी  जब  कभी  मरम्मत  की  ्रावश्यकता

 होती  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  एजेन्ट  के  रूप  में  काम  करने  वाले  राज्य  लोक-निर्माण  विभाग

 द्वारा  तुरन्त  मरम्मत  कर  दी  जाती

 उपलब्ध  धनराशि  के  श्रनसार  क्रमिक  रूप  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  सुधार  किया  ज़ा  रहा

 इसे  दोहरी  गली  में  चौड़ा  श्रौर  सशवत  किया  जा  रहा  चौथी  are  पांचवीं

 वचघियों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  675  कि०  मी ०

 ई  के  लिए  11.  44  करोड़  रुपए  के  अ्रनमानों  की  स्वीकृति  दी  गई  है भ्रौर  काम  निर्माण

 के  विभिन्न  चरणों  में  है  राज्यलोक  निर्माण  विभाग  से  कुछ  भ्रनुमानों  की  त्रभी  भी  प्रतीक्षा

 दिल्ली  में  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  की  बसों  के  मार्ग

 3367.  श्री  माघवराब्र  fafeerat  :  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सर  पता  है  कि  नई  दिल्ली  में  विशेषक  उन  मार्गों  पर  जहां नई

 दिल्ली  नगर  पालिका  maa  बसें  चला  रही  बस  सेवा की  स्थिति  बिगड़ रही
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 (a)  रीगल  से  arerstt  नगर  चलने  वाली  fecal नगर  पालिका  बस  की  संख्या  52

 एक्सप्रेस  की  सेवा  में  malea aay  है  ;

 क्या  दफ्तर  के  भीड़-भाड़  वाले  समय  में  इस  मार्ग  पर  बस  सेवा  उपलब्ध  नहीं

 है  क्योंकि  बस  संख्या  52  के  मार्ग  पर  चलने  वाली  बसों  को  किंदवाई  नगर  भेज  fear  जाता

 क्या  दिन  में  एक  बजें  से  3  बजे  तक  इस  मार्ग पर  कोई  बस  सेवा  उपलब्ध

 नहीं  है  क्योंकि  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  कर्मचारियों  के  लिए  यह  विश्राम  का  समय  होता

 है  ;  at

 यदि  तो  सरकार  का  यह  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं

 में  सुधार  की  श्रावश्यकता  जिन  रूटों  पर  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  की  बसें  चल  रही

 उन  पर  बस  में  कुछ  गिरावट  श्राई है  ।

 16  मिनट  से  32  मिनट  तक । AUT

 जी

 इस  श्रवधि  के  दौरान  इस  रूट  पर  32  मिनट  की  बारम्बारता  पर  बस  सेवाएं

 उपलब्ध हैं  ।

 यदि  नई  faseit  नगर  पालिका  इसे  नियत  किए  गए  बस  रूटों  पर  श्रनुसूची

 का  पालन  नहीं  पर  सकती  तो  दित्ली  परिवहन  निगमे  को  उन  रूटों  पर  अपनी  बसें  लगानी

 पड़ेंगी  ।

 परिवहन  नीति  का  बनाया  जाना

 3368.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की Y Bar

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  एक  राष्ट्रीय  समेकित  तथा  समन्वित  परिवहम  नीति  बना  रही
 शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  यह  बताएंगी  कि  कच्चे  मेटल  रोड़  तथा  तारकॉल

 रोड़  पर  टन  किलोमीटर  के  परिवहन  पर  कितनी  शक्ति  लगेंगी  ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  परिवहन  के
 |  विभिन्न  साधनों  के  बीच

 राष्ट्रीय  समाकलित  एवं  समन्वित  नीति  का  निर्धारण  विचाराधीन  है

 (a)  श्रपेक्षित  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है

 झर  उपलब्ध  होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर
 रख  दिया  जाएगा  ।
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 बीस  सुन्नी  कार्यक्रम  फ्रियान्विति  समित्ति  के  सम्बन्ध  श्राकाइवाणी

 तथा  के  कमंचारी

 3369.  श्री  नवाब  fag  चौहान  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्नी  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  यशपाल  संसद  सदस्य  की  श्रध्यक्षता  में  गठित  बीस  qa  कार्यक्रम

 क्रियान्विति  जिसका  कार्यालय  10,  राजेन्द्र  प्रसाद  रोड़  पर  स्थित  से  सम्बद्ध

 तथा  दूरदर्शन  के  कर्मचारियों  के  नाम  तथा  पदनाम  क्या  हैं  ;

 क्या  झ्राकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  के  कुछ  श्रधिकारियों  ने  उक्त  प्रचार  समिति  के

 &  फोरम  की  गतिविधियों  में  सक्रिय  रूप  से
 भाग

 लिया  aT;

 क्या  सरकारी  भ्रधिकारियों  का  इस  प्रकार  सम्बद्ध  होना  उन  के  लिए  बने  झ्राचरण

 नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  at;  श्नौर

 यदि  तो  श्राचरण  नियमों  का  उत्लंघन  करने  के  लिए  ऐसे  श्रधिकारियों के

 विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सुचना  we  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  )  :
 we

 वाणी  az  दूरदर्शन  में  उपलब्ध  रिकार्ड  के  ment  पर  कोई  भी  अधिकारी  20  सूत्री  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  समिति  at  उवत  समित्ति  के  रायटर्स  फोरम  से  सम्बद्ध  gar  प्रतीत  नहीं  होता

 शर  फिलहाल  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 केरल  aarti  कम्पलैक्स  की  स्थापना  करना

 3371.  श्री  Fo  Qo  राजन  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  निर्यातोन्मुख  वस्तुश्नों  का  निर्माण  करने  के  लिए

 25  नए  श्रौद्योगिक  कम्पलैक्स  स्थापित  करने  की  योजना  भेजी  है

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  केन्द्र  से  इस  नई  योजना  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  का  श्रनुरोध  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  श्रौर  उस  पर  सरकारी  निर्णय  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  c  :  उद्योग  मंत्रालय  (atenttia  विकास

 को  केरल  राज्य  सरकार  से  निर्यातोन्मुख  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  हेतु  25  नए

 झौद्योगिक  समूह  काम्पलैवस  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  भी  "yeaa  प्राप्त  नहीं  हुमा

 स
 उ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 सें  fare  द्र

 3372.  श्री  समरेन्द्र  कुन्ड  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  अरथ  व्यवस्था के  हूँ

 लिये  प्रायोजना सें  दर्शायी  fers  दर  प्राप्त  कसने  तथा  aaa  के  wade  खर्चे  को  घटाने  तथा

 ara  एवं  धन  में  विषमता  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  ठोस  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 TIA  at  सोरार
 जी  केसाई  माननीय  सदस्य  ने  कई  सामान्य  विषय  उपस्थित किए  है

 जिनके  सम्बन्ध  में  वित्त  मन्त्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  पर्याप्त  रूप  से  स्पष्ट  किया  है  प्रौर  योजना  नीतियों

 के  सम्बन्ध  में  बहस  के  समय  ऐसे  प्रश्न  निस्सन्देह  उपस्थित  होंगे  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  परामशे

 दूंगा  कि  वे  इन  शाषणों  को  देख  लें  सौर  होने  वाली  ब्रहस  के  लिए  प्रतीक्षा करें  ।  इस  सम्बन्ध  में

 स्थिति  संक्षेप  में  इस  प्रकार  कि  aq  व्यवस्था  की  विक़ास  दर  समय-ससय पर  विभिन्न  क्षेत्रों  में  सन्तुलित
 निवेश

 पर  श्रौर  उपयुक्त  तथा  सुसंगत  झ्राथिक  नीतियों  के  पर  निर्भर  है  ।  सरकार  ने  योजना  श्रायोग

 से  यह  कहा  है  कि  वह  वर्तमान  योजना  में  निवेश  के  लिए  प्राथमिकतागय्रों  की  फिर  से  जांच  करे  अ्ौर  इन

 प्राथमिकताओं  को  उचित  रूप  में  फिर  से  क्रमबद्ध  कर  ।  सरकार  सभी  नीतियों  की  समी  क्षा  भी  करेगी

 जो  झान्तरिक  बचत  के  संवर्धन  के  लिए  सुसंगत  इनमें  सजकोषीय  उपयुक्त
 ब्याज  दरें  शौर  बचतों  के  लिए  उपयुक्त  साधनों  का  पता  शामिल  है  सरकार  की  राजकोषीय

 ौर  श्रायात  नियन्त्रण  नीतियों  का  उद्देश्य  है  स्पष्ट  उपयोग  के  सभी  रूपों  में  कमी  रखना  |  सरकार  का

 उद्देश्य  यह  शी  होगा  कि  श्रपसी  झ्ाय-नीतलि  शौर  कराधान  के  साध्यम  से  are  ate  सम्प्रत्ति  में  वर्तमान

 Fass  सत्ताओं  को  जहां  तंक  हो  सके  कस  किया  जाए  ।  ये  उपाय  ठोस  रूप  में  तैयार  किए  जाएंगे  झर  भाबी

 वार्षिक  य्ोज़वाओओं  लथा  नीति  सम्बन्धी  वक््लश्य  के  झंग  के  रूफ़  में  सामबे
 श्रामेंगे

 ।

 गावडा  सम्प्रदाय  को  अनुसुचित  जातियों  श्रचुसुचित  जनजातियों

 में  सम्मिलित  करना

 3373.  श्री  फैलीरो  :  बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  गोगना

 के गाकडा  सम्प्रदाय  को  अनुसूचित  जातियों  शौर  झनुसुत्वित  जनजातियों  की  सुची  में  सम्मिलित  करने

 के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं  जिससे  कि  वे
 अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  को  मिलने  वाली

 सुविधाएं पा  सकें  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  गोवा  के  गावडा  सम्प्रदाय  को  श्रनुसुचित  श्रेणी  में  शामिल  करने
 का  कोई प्रस्ताव नहीं  है  ।

 Persons  Detained  in  Rajasthan  during  Emergency

 to  state
 3374.  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased

 (a)  the  number  of  persons  detained  under  D.1.S.1.R.  and  Sections  107  and  151.0  in
 Rajasthan  during  emergency;

 livel
 (b)  the  number  of  D.  I.  5.  I.  or  M.  1..  A.  detenous  whose  property  or  means  of

 ;  and ihood  ‘were  seized  by
 ‘Government

 or
 courts

 (८)  the  number  of  persons  who  haye  been  returned  the
 of  persons  whose  property  has  not  been  returned  so  far

 ir  seized  prope  ty  and  the  number

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Chargn  Si  h)  :  (a)  to  (c).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  ‘douse  in  due  course.
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 दिल्ली  परिवहन  नि  कौ  बेकार  ब  a
 =

 3375,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  नौवहन  श्रौर
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  श्रधघिकारियों  में  प्रापसी  मनमुटावों  के  कारण  दिल्ली

 वहन  निगम  की  बहुत  सी  बसें  बेकार  खड़ी  भ्रौर

 (@)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  बसों  को  चालू  हालत  में  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  1-7-1977  को  468  बसों  में  बड़ी  मरम्मतें

 की  जानी  शर  यह  दिल्ली  परिवहन  निर्गम  के
 अंधिका  रियों

 के  बीचे  किस  प्रकर  की  कहा-सुनी  के

 कारण  नहीं  ।

 विभिन्न  प्रकार  के  फालतू  पुंजों  तथा  सामग्री  की  कमी  SIT  निगम  की  कार्यशाला  का

 सीमित  क्षमता  के  कारण  मरम्मत  के  काम  में  देरी  हुई  है
 |

 निकट  भविष्य  में  अ्रपेक्षित  फालतू  पुर्जों
 व

 समग्रियों  को  प्राप्त  करने  तथा  इनमें  से  प्रधिक  से  श्रधिक  बसों  को  सड़क  पर  वापस  लाने  के  प्रबन्ध  किए

 जा  रहे  हैं
 |

 दिल्ली  परिहर्दनिगम  के  पास  बसों  को  संख्या

 3376,  एम०  रामगोपालन  रेड्डी  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  att  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 दिल्ली  परिवहन  निंगम  के  पास  कुल  कितनी  बसें

 इनमें  से  कितनी  बसें  चालू  हालत  में  हैं  तथा  कितनी  बसें  बेकार  पड़ी

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुछ  श्रौर  नई  बसें  खरीदने  का  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  सुरारजी  )
 :  को  22101

 30-6-1977 कों  1742  चालूं  हालत  में  हैं  प्रौर
 468  सड़क  पर  नहीं  चल  रही  हैं  ।

 sit  at

 13  1977  को  होने  वाली  संदन
 की

 aon  के  लिए

 भारत
 वार्ता

 3377.  Mt  श्रार०  Ato  स्वासीनाथन्  :  क्यो  परमसीणु  ऊर्जा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  किसी  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  परमाणु  वार्ता  के  लिए  कनाडा  का  दौरा  किया है  .;

 यदि  तो  क्या  कंनोडो  का  कोई  wea  श्रा रहा  ग्प्ौर
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 भारत  के  प्रधान  मन्त्री  की  लगर  में  कनाडा  के  प्रधान  मत्ती के  साथ  बातचीत  के

 बाद  इस  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :  तथा  न्यूबलीय  ऊर्जा  सम्बन्धी  मामलों  पर

 बातचीत  करने  के  लिए  एक  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  नवम्बर  1975 में  कतताडा  गया  था  ।  भारत के

 साथ  श्रागे  कोई  सहयोग  न  करने  के  बारे  में  कनाडा  द्वारा  मई  1976 में  लिए  गए  निणंय के  बाद

 तिनिधिमण्डलों  का  श्रादान-प्रदान  नहीं  हुआ है  ।

 = कनाडा के  प्रधान  मस्री  ने  ध्छ  सूत सेप Ts  मैं  इस  बात  की

 जनिक  रूप  से  पुष्टि  की  है  कि  त्व  फिर  से  ब।तवीत  शुरू  करते  के  लिए  एक  अधार  तेयार  हो  गया  हैं  ।

 तमिल  उद्योग  निवेश  निगम  ढारा  छोटे  qatet  के  sanity

 में  निवेश

 3378.  श्री  श्रार०  to  स्वासोनाथन्  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यहू  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिल  उपयोग  तित्रेश  निगम  का  विचार  छोटे  पैमाने  के  उत्पादन

 में  बहुत  अ्रधिक  बृद्धि  करने  के  उददेश्य  से  25  करोड़  रुपये  की  राशि  करने  का 7

 )  यदि at,  तो  प्रस्तावित  की  मुख्य  बातें  क्या  है

 यह  राशि  कितने  उद्योगों  को  दी  जायेगी  ;  ale

 प्रत्येक  उपयोग  को  कितनी  राशि  दी  जायेंगी  ?

 qa  मंत्री  जाजं  से
 तना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्राप्त

 होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।  ्

 Setting  up  of  paint  industry  in  M.  ि

 3379.  Shri  Sukhendra  Singh :
 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 whether  there  is  a  scheme  for  setting  up  an  industry  ह  manufacturing  paints,  etc.  from
 ‘Ramraj’  (Yellow  ochre)  in  Jaitwan  in  Satna  district  in  Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes) :  There  is  no  proposal  with  the
 Central  Government  for  setting  up  an  industry  for  manufacturing  paints  etc.,  from  ‘Ramraj’
 (Yellow  ochre)  in  Jaitwan  in  Satna  District  in  Madhya  Pradehsh

 विकास  की  प्रक्रिया  सें  ग्रामीण  नगरोय  निधन

 लोगों  की  भागीदारी

 3380.  श्री  बसन्त  साठे  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  कार्येक्रम  के  अधीन  विकास  की  में  लोग  तो  विकसित

 tata  एवं  नगरीय  निधन  लोग  इस  श्राथधिक  विकास  की  प्रक्रिया  में हो  जाते  हैं  परन्तु  साधन  ्

 प्रभावी  रूप  से  भाग  नहीं  सकते  अपन  को  सक्षम  नहीं  बना  पाते
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 निर्धन  लोगों  को  इस  श  धिक  बिकास  की  .  प्रक्रिया  में  सुनिश्चित  ढंग
 से

 प्रभावी  रूप  में  भाग ले  ने  में  सहायता देने  के  लिये  क्या  विशिष्ट  उपाय  करने  पर  विचार  किया जा

 रहा है  ;

 संगठन  ग्रामीण  श्रमिकों  को  ag  नथा  लाभ  पहुंचाने  में  सहायता  के  लिए  किस  प्रकार

 का  संगठनात्मक  तंत्र  सोचा  जा  रहा  है  भ्रथवा  सोचा  गया  ;  श्रौर

 क्या  ग्रामीण  श्रमिकों  की  उत्पादन  क्षमता  संबंधी  घटती  हुई  शक्ति  को  बनाये  रखने

 लिये  समेकित  कार्यक्रम  सोचा  गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  :  यह  सच  है  कि  भूमिहीन  गरीब  लोगों  की  तुलना

 में  भूमि  बौर  ora  परिसम्पत्तियों  वाले  लोगों  को  प्रोजना  के  निवेशों  विशेषकर

 स्प्रामीण  सहकारी  ऋण  झ्रौर  ऐसे  ही  विषयों  पर  किए  जाने  are  परिव्ययों  से  अधिक  लाभ

 पहुंचता  है  ।  इसी  उद्योग  we  प्राधारभूत  सुविधायों  में  किए  जाने  वाले  निवेश  से  होने  वाले

 लाभ  का  कम  अंश  ही  शहरी  गरीब  लोगों  को  पहुंचता  है  ।

 श्रसुविधाजनक  स्थिति  में  रहने  वाले  वर्गों  की  सहायता  के  लिए  विशेष  रूप  से  तैयार

 की  गई  कुछ  विशिष्ट  स्कीमें  ये  है  प्रवृत्त  क्षेत्र  लघु  श्रौर  मझौले  कृषक  तथा  कृषि

 श्रमिकों  के  विकास  अधिकरण  जनजातीय  श्रौर  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  स्की  हथकरघे  के  विकास

 के  लिए  खादी  र  ग्राम  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  ग्रामीण  wi

 निर्माण-कार्य  कार्यक्रम  ।

 ate  (7)  योजना  ara  से  यह  कहा  गया  है  कि  वह  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तैयार

 करते  समय  ऐसी  नीति  बनाए  कि  योजना  की  अवधि  में  ही  पर्याप्त  मात्ना  में  बेरोजगार  लोगों  को  उत्पादक

 रोजगारों  में  लगाया  जाए  त्ौर  बाकी  को  पांच  वर्षों  में  ।  जो  लोग  श्राजकल  गरीबी  के  स्तर  से

 नीचे  रहे  रहे  उनमें  से  पर्याप्त  लोगों  के  लिए  योजना  की  अवधि  में  ही  न  केवल  वस्त्र  श्रौर

 अश्नय  की  बट्कि  जन  सेवाओं  की  मूल  ग्रावश्यकताओं  की  भी  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  यह  नीति  तैयार

 करने  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  ate  छोटे  तथा  कुटीर  उद्योगों  के  विंकास

 को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  इस  नीति  के  तैयार  करल ेने  के  बाद  इस  सामान्य  नीति  के  श्रत्तगत  विशिष्ट

 कार्यक्रम  श्रौर  इनको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  संगठनात्मक  व्यवस्था  बनाई  जाएगी  |

 कमजोर  वर्गों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  कदस

 3381.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  कया  गृह  मंत्नी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  कमजोर  वर्गों  विशेषतया  श्रादिवासियों  के  विभिन्न  रूपों  में  हो  रहे  शोषण

 को  रोकते  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 इस  समय  तक  क्या  उपाय  लागू  किये  गये  हैँ  ;
 शर

 इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  क्या  निर्देश  व  अनुदेश  दिये  गये  है  ?

 गृह
 मंत्री

 चरण  क
 :  से  संविधान

 के
 अनुच्छेद  46

 में
 निदेशक  सिद्धान्त

 के  श्रनुसरण  में  साहुकारों  द्वारा  लूट-खसोट  को  बंधक  मजदूरी  समाप्त  न्यूनतम  मजदूरी

 33



 Written  Answers  22  Asadha,  1899  (Saka).

 फा  भुगतान  करने  इत्यादि  जैसे  विभिन्न  aaa  के  बारे  मैं.कर्मजोर  वर्गों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 ने  कानूनी  उपाय  किये  हैं  ।

 अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में  शोषण  समाप्त  करने  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है

 श्रौर  ादिवासी  soar  csi
 एकीकृत

 aifzarat  विकास  परियोजनाओं  को  तैयार  करने  के

 लिए  मार्गदर्शी  रूपरेखाश्रों  में  शोषण  समाप्त  करने  शौर  वर्तमान  fart  wiz  कार्यकारी  उपबंधों  ar

 करेने  हेतु  कॉर्यक्रेम  हाथ  में  लेने  के  लिए  स्पष्ट  area >  जारी  किये  गये  है  ।

 मुख्य  जिन  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  थे  हैं

 (1)  उत्पादन-शुल्के (2)  वन  (3)  ऋण  तथा  श्रौर  (4)  भूमि

 हस्तांतरण  ।  स्थिति  में  दी  गई  है  ।  प्रिन्थालय  में  रखा  war  ।  देखिये  संख्या  एल ०  री०  688/  पो

 मौसा  से  THTA  प्राध्यापकों को  वेतन  का  भगतान

 3382.  श्री समर  uk  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कैन्द्रीय  सरकार  के  We a  सचिव  ने  स्थिति  कै  दौरान  पश्चिम  बंगाल  तथा  श्रन्य

 राज्यों  के  मुख्य  संचिंव  कें  माध्यम  से  यह  परिपत्र  जारी  किया  था  कि  मीसा  के  anette  नजरंबन्द
 विद्यालय  तथा  कंललि जों  के  प्राध्यापकों  की  वेतन  लेने  से  वंचित  किया

 जीये  परतु  वें  केवल  wet  की

 जिनके वे  हकदार  बर्तन ले  सकते थे  ;

 (a)  क्या  यह  परिपत्र  aay  तक  नहीं  वापस  नहीं  लिया  गया है

 कया  उपरोक्त  कांरेणों  से  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  के  श्रनेक  प्राध्यापकों  को

 नजरबन्दी  की  श्रवधि  का  वेतन  नहीं  feat  गया है  ;

 (#1)  यदि  तो  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों
 को

 यह  श्रादेश
 जारी

 करने  का
 कि  पहले  बाला  परिपत्र  वापस  ले  लिया  जायें  जिससे  श्रापात  स्थिति  के

 दौरान
 मीसा  में  नजरबन्द

 प्राध्यापकों  को  देय  वेतन  का  भगतान  किया  जा  सके
 ?

 गृह  मंत्री  चरण  अगस्त  1975  में  ये  अ्रनदेश  जारी  किए  गए  थे  किं

 नजरबन्द  भ्रध्यापकों  को  देय  छुट्टी लेने  का  विकल्प  दिया  जाए  ।  उल्लिखित  श्रनुदेशों  में  नवम्बर

 1975  में  संशोधन  किया  गया  था  और  अध्यापकों  को  निलम्बित  किए  गए  सरकारी  कर्मचारियों के

 बराबर  माना  जाना  था  तथा  नियमों  के  अनसार  निर्वाह  भत्ता  दिया  जानी  थी  ।

 से  स्थिति  समाप्त  होने  के  बाद  पुरे  मामले  का  पुनरीक्षण  किया  गया
 इस  संबंध में  पहले

 जारी
 किये  गये  श्रनदेश  लिये  गए  हँ  र  10  1977 को  तथा

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  मीसा  के  ATT  Ta Taeg  किये  गये  सभी  कर्मचारियों  को  बंहाल  करने

 श्रौर  नज़रबन्दी  की  gata  के  लिए  निर्वाह  भत्ते  के  रूप  में  उनके  वेतन  की  50  प्रतिशत  भगतान  करने

 के
 लिए

 सरकार  के  कमेचा  रियों  के  बारे  में  विस्तृत  wea  जारी  किये  हूँ
 ।  इन

 झरलुदेशों
 की

 एक  प्रति  राज्य  सरकारों  को  पष्ठांकित  की  गई  है  जिसमें  उनके  कर्मचारियों के  बारे  में  इ  सी  प्रकार

 की  कार्यवाही करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।
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 13  1977  लिखिति  उतर

 देश  मैं

 3383.  श्री समर  गुह  क्यां  ae  मंत्री  Fas  की  कुंपा  करेंगे किं  :

 कया  योजना  श्रायोग  ने
 देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोज़गारी  की  समस्या  को  हल  करने  के

 तरीकों  का  पता  लगाने  का  चुनौतीपूर्ण  कार्य  हथि  में  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  कोई  ठोस  नीति  कार्येक्रम  तथा  परियोजनायें  तैयार  करने  से  बेरोज़गारी  की

 मस्या  को  हल  करने  के  लिये  इच्छक  लोगों  को  अपने  व्यवहारिक  सुझाव  देने  के  अ्रवेंसर  प्रदान

 करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  विचार-गोष्ठी  श्रायोजित  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  प्रौर

 देश  में  से  रोज़गार  कार्यालयों  में  प ंजीक़त  बेरोज़गारों

 अर  कृषि  बेरोजगारों  संबंधी  राज्य-वार  नवीनतम  अकड़  क्या  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  अर  (@)  सरकार  देश  मं  बरोज़गारी  की  समस्या

 से  पुरी  तरह  से  परिचित है  ।  इस  समस्या  को  प्रभावी  रूप  से  हल  करने  के  लिए  योजना  श्रायोग

 से  छठी  पंचवर्षीय  यो  जना  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  जिसमें  रोजगार  के  fad  बहुत  शभ्रधिक

 व्यवस्था  की  गई  हो  ।  इंस  विषय  में  यथासमय  ठोस  नीतियां  wie  कार्यक्रम  प्रस्तावित  करेगा  ।

 श्र  (7)  राज्य  श्रौर  श्रन्य  स्तरों  पर  योजनाएं  तेयार  करने  की  सामान्य

 कोर्यविधि  का  ग्रनेसरण  किया  इससे  राष्टीय  विचार-गोष्ठी  के  लिए  पर्याप्त  अवसर  मिलेंगे  ।

 (=)  wader  तौर  पटल  पर  दो  विवरण  प्रस्तुत  है  ।

 मंद-संख्या  के  क्षेत्र  में  बेरोज़गारों के  संबंध  में
 श्रलग  से  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 [nearer  में  रखे  गए  |  faa  संख्या  एल०  eto  689/77]

 हल्दिया  में  जहाज  निर्माण  याई

 3384.  श्री  समर  गह  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हल्दिया मैं  एक  जहाज  निर्ाण या  की  स्थापना  के  लिये  श्रस्तिभ  रूप  से  निर्णय  कर

 लिया गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  तौर

 (ar)  यदि  तो  इस  दिंशा  में  अ्रर्तिम  निर्णय  करने  मैं  इंतने  afaa  विलम्ब  के  व्या  कारण
 za

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  देसाई )  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रस्ताव  में  बहुत  सी  तकेनीर्कि फीकी  श्र  वित्तीय  समस्याएं  हैं  श्रौर  इस  लिए  कोई  भ्रन्तिम
 क

 निर्णय  करने  सै  पुवे  प्रस्ताव  के  विभिन्न  की  विस्तार  से  जाँचे  की  जानी  है  ।
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 Written  Answers  July  13,  1977

 पावंती
 =  पर  पुल

 3385.  डा०  बन्सत  कुमा

 र
 र  क्या  नौवहन  at  यह  बताने  की  कृपा

 ध

 कि : अ... (क) क्या जिला 7 एल के निर्माण
 राजगढ़  प्रदेश ?  तहसील

 क

 में

 rt

 sei
 निर्माण  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है a

 ae  तो  प्रस्ताव  को  मंजूरी  कब  दी  जायेगी  अरर  निम ग  sere

 प्रधान  मंत्री  सोरार  जी  नहीं

 श्रश्न  नहीं  उब्ता  ।

 क  फालतू  रक्षा  स्टाक  से  भूतपूर्व  सनिकों  को
 fot

 वाहनों  की  बिक्री

 3386.  डा०  वसंत  कुमार  पण्डित  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतान vy at  दा  sth fF :

 फालतू  रक्षा  स्टाक  से  भूतपुर्व  सैनिकों  को  श्रलाट  किये  गये  वाहनों  की  कथित  बिक्री

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  मिली  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या

 (a)  उनमें से  कितनी  शिकायतों की  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  की
 जा  रही है  तथा

 > अन्य  शिकायतों  के  बारे  में  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कौरण  श्र

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  कब  श्रारम्भ  की  थी  तथा  उसके  निष्कर्ष  कब  तक क
 प्राप्

 aan  की  संभावना है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  सी०  बी०  सी०  शो ०

 प्रौर  सी  दिल्ली  छावनी  में  फालतू  रक्षा  स्टाक  से  भूतपुर्व  सैनिकों  को  झ्रावंटित  किये  गये

 हहनों
 की

 बिक्री  के  बारे  में  श्रनेक
 शि

 कायतें  प्राप्त  हुई  हैं
 ।  ये  शिकायतें  की  शर्तों  को

 वाहनों  के  स्थान  पर  विशिष्ट  वाहन  जारी
 करने

 श्र
 सैनिकों  के  नाम  से

 व्यक्तियों  को  वाहनों  की  बिक्री  करने  के  बारे  में  हैं  ।
 क  ह

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  पांच  मामलों  की  जांच  की  है  श्रौर  दो  मामलों  की

 ie
 जा  रही  हैं

 ।
 अन्य  मामलों  में  विभागीय

 कारंवाई  की  गई  प... ह्

 ्

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने  1974 प्रौर  1975 के
 ड

 बोत

 की  जांच  प्रारम्भ  की  थी
 ।  इन  मामलों  की  जांच  पुरी  कर  ली  feb  दन  r aT  4a 4E ATeaT  की  जले

 977  में  ही  प्रारम्भ हुई  है  ।

 ा
 रुगण  उद्योगों  के  बारे  में  उच्च  afer  प्राप्त  समिति

 87.  श्री  निहार  लास्कर  :

 338) aa

 श्री  Ho  लकप्पा

 कि लिय  मंत्री  यह यह  बताने  की

 ह  क्या  उद्योग ही
 करने  के  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिये  नियुक्त  की

 ee  fie  ace  एनें के उपायों का सुझाव देने को अपना प्रतिवेदन पेश कर  es
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 लिखित  उत्तर
 मनाना

 22  1899  )

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  अर

 यह  प्रतिवेदन  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें
 :  श्रौद्योगिक  रुणणता  की  विविध  समस्याश्रों  पर

 विचार  करने  के  लिए  समय-समय  ox  विभिन्न  दलों  का  गठन  किया  गया  हैं  ।  उद्योग की  रुग्णता

 सम्बन्धी  सामान  समस्याश्रों  का  करने  के  लिए  रुग्ण  इंजीनियरी  एककों  को  प्रभावित  करने

 वाली  समस्याश्रों का  भ्रध्ययनਂ  करने  हेतु  कुछ  समय  पहले  एक  विशेष  दल  गठित  किया  गया  था  ।

 इस  दल  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  ।

 विशेष  दल  की  मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखित  थीं

 (i)  रुग्णता  के  प्रारम्भ  में  ही  मामलों  का  पता  जिससे  बन्द  करने  की  स्थिति

 न आ्राये  झर  रुग्णता के  मामले  गम्भीर  रूप  न  धारण  कर  ।  यद्यपि यह

 जिम्मेदारी  प्रारम्भिक  तौर  पर  स्वयं  एकक  की  है  फिर  भी  वित्तीय  संस्थानों

 श्रौर  प्रौद्योगिक  संगठनों  को  भी  चाहिए  कि  वे  प्रारम्भ  में  ही  रुगणता  का  पता

 लगाने  की  प्रणाली  विकसितਂ  करें  ।'

 (ii)  भारत  के  श्रौद्योगिक  पुरनर्निर्माण  निगम  की  भूमिका  ate  बदलती  श्रावश्यकताओं

 को  पुरा  करने  के  लिए  श्रपेक्षित  विशेषज्ञता  के  विकास  की  समय-समय  पर  संवीक्षा

 की
 जानी  चाहिए

 |

 11)  wo  एककों  के  पुनरुत्थान  में  सहायता  देने  के  लिए  स्वस्थ  एककों  को  प्रोत्साहित

 किया  जाना  चाहिए  शर  जहां  कहीं  संभव  हो  श्राधिक  जीव्यता  हासिल  करने  के

 लिए  यक्तियक्त  करने  शौर  विलयन  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  |

 (iv)  एक  श्रावश्यकता  श्रभ्युपाय  श्रौद्योगिक  एककों  के  विकास  की  प्रक्रिया  सुनिश्चित

 करना  है  ताकि  वे  बढ़ती  हुई  लागतों  श्र  प्रौद्योगिकीय विकास  की  पूर्ति  र

 ्रात्माकरण  कर  सक  |

 ४)  बन्द  एककों  के  मामलों  में  सरकार  व्यावहारिक  सीमा  तक  जांच  कराने के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  सकती  हें  ताकि  उन  एककों  के  मामलों  में  भी  जहां  से  सहायता  के  लिए

 संदर्भ  नहीं  प्राप्त हो  रहे  सजीव  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  प्रयास
 किये जा  सकें  ।

 (vi)  जहां  प्रबन्ध  व्यवस्था  श्रसदूभावपूर्ण सिद्ध  हो  चुकी  हो
 भर  कार्यवाही के

 wey  तरीके  अ्रसफल  हो  चुके  वहां  जांच  द्वारा  सरकारी  कारवाई  करने  प्रौर

 झ्रावश्यक  होने  पर  प्रबन्ध  अधिग्रहण  का  सुझाव  दिया  जाता  है  |
 इसे  afer

 कदम  समझा  जाना  चाहिए  |

 मांग  में  लोचकता  न  ara  देने  के  लिए  संशोधित  योजना  के  माध्यम  से (Vii)

 सरकार  द्वारा  कार्रवाई  की  जानीਂ  अ्रनिवायें  है  ।
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 Written  Ahswers  a2,  Asada  +899  (Sdka)

 विशेष  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  मर  यॉजना  झायोग  में  28-12-1974 को  हुई

 बैठक  में  विचार  किया  गयी  था  ।  उसके  बाद  श्रौद्यीगिक  रुग्णता  को  कम  करने  श्रथवा  उससे  बचने

 के  लिए  श्रनेक  भ्रभ्युपाय किये  गये  हैं  a  सीमेंट  प्रौर  इंजीनियरी उद्योगों  के

 श्राधुनिकीकरण  के  लिंए  भारत  के  श्रैद्योर्गिक  विकास  बैंक  (ar  wa  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा

 रियथिती  &  पर  वित्तीय  संहायता  प्रदान  की  जाती है  ।  रिजर्व  बैंक  श्राफ  इण्डिया  में  झौद्योगिक

 एककों  के  स्वास्थ्य  की  देखभाल  करने  के  लिए  एं  विशेष  प्रकोष्ठ  स्थापित  किया  हैं  ताकि  प्रारम्भिक

 रुग्णता  का  पता  लगाया  जा  सरके  ।  बैकों  श्रौर  वित्तीय  संस्थानों कौ  भी  सलाह  दी  गई  हैं  कि  वे  सहायता

 प्राप्त  एककों  के  रुणगता  सम्बन्धी  प्रारम्भिक  चिन्हों  का  पता  लगाते  रहें  ताकि  समय  रहते  सुधारात्मक
 श्रम्यूपाय  किये जा  14  चूने  हुए  इंजीनियरी  उद्योगों के  लिए  हर  पांचवें  वर्ष  25  प्रतिशत

 क्षमता के  विकास  के  लिए  श्रपने  श्राप  लाइसेंस  का  प्रावधान किया  गया  है  ।  रुगण  एककों के  स्वस्थ

 एककीं  के  साथ  मिला  देंने  ate  विलयन  के  लिए  पिंछले  बजट  में  एक  विशेष  सुविधा  की  घोषणा
 की  गई  है  ताकि इसं  प्रकार  के  रुग्ण  एककों कौ  पुनः  जीवित  किंया  जा  सके  तथा  रोजगार
 उत्पादन की  बनाये  रखा  जा  सके  |

 स्वागत  श्रधिकारियों  से  श्भ्यावेदन

 3388.  श्री के०  To

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  स्वागत  श्रधिकारियों  से  समय-समय  काफी  संख्या  में  इस  झ्राशय
 के

 श्रभ्यावेंदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  उन्हें  स्वागत  संगठन में  खपाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ्रौर  इस  बारे  में  सरकीर  की  क्या

 क्रिया है  ?

 गह  मंत्री  चरण  तथा  (a)  कुछ  जूनियर  स्वागत  अधिकारियों  से

 समय-समय  पर  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  कि  स्वागत  संगठन  में  उनको  स्थाई  तौर  पर  खपाया

 किन्तु  नीति  के  रूप  में  अ्रभी  जूनियर  स्वागत  झ्रधिकारियों  के  पदों  को  केवल  प्रतिनियुक्ति

 द्वारा  भरा
 जा  रहा

 यह  इसलिंए  किया  जी  रहा  हैं  कि  अ प्रवंग  छोटा  है  श्रौर  qa ratet  के  अवसर

 बहुत  कम  स्थाई  खपत  का  परिणाम  यह  होगा  कि  स्थिश्ता  ar  जायेंगी  तथा  बाद
 निराशा  होंगी  ।

 जम्म  में  atic  कारखाने  की  स्थापना

 3389.  डा०  कर्ण  fag:  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  जम्मू  पिछड़े  क्षेत्र  बासीहली में  एक॑  alae  की  लगाने  के
 बारे  में  कुछ

 समय  से  विचार  किया  जा  रहा  site

 यदि a,  तो  उस  पर  निर्णय  करने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  है
 ?

 wear
 मंत्री  जज  :

 ate  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  के  डाक

 उपक्रम  fed  जम्मू  एप्ड  काश्मीर  free  लिंमिटेड  की  1971  में  घोसीहली में  ofaqg
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 2  लाख  मीट्रिक  टन  पोर्टलैंड  सीमेंट  बनाने के  लिए  एक  झाशयपत्न  fea गया  था  ।  की

 वैधता  समय-समय  पर  बढ़ायी  गई  है  राज्य  उपक्रम  द्वारा  वित्तीय  व्यवस्था  करने  में  हुई

 देरी  के  कारण  योजना  के  क्रार्यान्वयन्र  की  प्रगति  धीमी  हुई  लगती है  ।

 थीन  बाँध  परियोजना

 90.  डा०  कर्ण  सिंह  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जम्मू  में  थीन  बांध  परियोजना  श्रन्तिम  रूप  से  तैयार  हो  गई  श्रौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  Wea) :  :  (%  शौर  (a)  प्रस्तावित  थीन  बांध  परियोजना

 जिसमें  रावी  नदी  का  पानी  इस्तेमाल  किया  जाना  श्रभी  तक  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 है  क्योंकि  भागीदार  जम्मू  ait  कश्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश

 से  सम्बन्धित  अनेक  मामलों  का  त्र्मी  निपटारा  किया  जाना  है  |

 भादड़वा  श्रौर  जम्म ूके  बीच  श्रस्तरज्यीय  सड़क

 91.  डा०  कण  fag:  बया  नौब्रहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  शारत  सरकार  द्वारा  स्त्रीकृत्रि  दिये  जाने  के  बावजूद  भादड़वा  शर  जम्मू के

 ala  महत्वदूणण  ग्रन्तर्सज्यीय  सड़क  की  संतोषजनक  ढंग  खे  प्रगति  नहीं  हो  रही  तअपेर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  कारण  हैं  अ्ौर  इसको  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  बारे  में

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 तौर  (a)  माननीय  सदस्य  का प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )

 आशय  जम्म  ate  कश्मीर  राज्य  में  भद्रवाह  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  चम्बा  के  बीच

 सड़क  से  है  ।  यह  एक  राज्य  सड़क  है  श्रौर  इसलिए  संदंधित  राज्य  सरकारें  इसके  निर्माण  के  लिए

 उत्तरदायी  हैं  ।

 काम  पहले  से  ही  प्रगति  पर  है  जहां  तक  जम्मू  व  कश्मीर भाग  का  सम्बन्ध  राज्य

 सरकार  द्वारा  बताई  गई  माच  1977  तक  की  प्रगति  नम  प्रकार  से  है  :

 (i)  भूमि  का  अधिग्रहण  100  प्रतिशत

 (11)  मिट्टी  का  काम  e  e  प्रातशत

 (2
 प्रति (iti)  पुश्ता  दीवार  सन्मुखी  दीवार  ब. १  न  शत

 (iv)  समस्त  प्रगति  7  प्रतिशत

 से र राज्य  सरकार  ने  वस्तुत  श्रनुमानों  की  संस्वीकृति  देते  समय  सुचित  किया  कि  काम  की  लागत

 149.  00  लाख  रुपये  तक  जिसमें  से  115 लाख  रुपये  केन्द्रीय ऋण
 से  तथा  शेष

 राशि  राज्य  के
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 Written  Answers  July  13,  10977:

 संसाधनों  से  पूरी  की  जाएगी  ।  नवीनतम  सुचनाओं  के  लागत  की  लगभग  200  लाख  रुपये

 हो  जाने  की  संभावना  है  ।  क्योंकि  राज्य  सरकार  के  लिये  अपने  संसाधनों  से  अतिरिक्त  व्यय की

 व्यवस्था कर  पाना  कठिन  हो  रहा है  त्रौर  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भी  इस  वृद्धि  को  पूरा  करने  के

 लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर

 जितनी  संभव  हो  सके  उतनी  लम्बी  सड़कें  पूरी  करें  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  राज्य  सरकार

 को  इस  सड़क  के  लिए  भी  उन्हीं  विशिष्टियों  को  की  झ्रनुमति  दे  दी  गई  जो  झन्य  राज्य

 सड़कों  के  लिये  श्रमल  में  ला  रहे  हैं  ।.

 भारत  को  नौवहन  टनयोग  क्षमता

 3392.  श्री  पी०  के०  कोडियन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्नी  यह  ि

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  में  भारत  की  बढ़ती  हुई  नौवहन  टनयोग  क्षमता  का  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  श्रौर

 क्या  पांचवीं  योजना  के  श्रन्त  तक  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  संभावना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  से  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नौवहन

 टनभार  का  लक्ष्य  6.  50  मिलियन  जी०श्रार०टी०  परिचालनात्मक  टनभार है  भ्र  0.  50  मिलियन

 जी०थ्रार०ठटी०  MIST  पर  है  ।  परिचालनात्मक  जो  पांचवीं  योजना  के  प्रारम्भ  में  3.  09

 मिलियन  जी०श्रार०टठी०  को  बढ़ाकर  30  1977  को  5.  264  मिलियन  जी  oMTodlto ०

 कर  दिया  गया  एक  att  0.75  मिलियन  जी०श्रार०टी०  निर्माणाधीन  है  ।  इस  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  में  किसी  कठिनाई  की  संभावना  नहीं  है  ।'

 फिल्म  एंड  टेलीविजन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  पुणे  के  फिल्म  विग  का  बन्द  होना

 3393.  श्री  पी०  के०  कोडियन :

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :

 कया  सुचना  शर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुर्ण  में  फिल्म  एण्ड  टेलीविजन  इंस्टीदूयूट  श्राफ  इण्डिया  का  फिल्म  विंग  हाल  में

 बन्द  हो  गया  भ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ४

 सुचना  We  प्रसारण  मंत्रो  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  :  श्रौर  fern  एंड
 टेलीविजन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  पुणे  के  फिल्म  विंग  को  बन्द  नहीं  किया  गया है  ।  केवल  गर्मी
 की  नियमित  छुट्टियां  जो

 1  1977  से  शुरू  होनी  छातों  द्वारा  वर्तमान  शिक्षण  ढांचे  में  प्रस्तावित

 परिवतेनों  के  बारे  में  चलाये  गये  झान्दोलन  के  कारण
 25  1977  से  कर  दी  गई  थीं  ।
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 लिखित  उत्तर 22  1899  )

 सीमेंट  मूल्य  नीति

 3394.  श्री  एम०  Sito  2.0  क्या  उद्योग  मंत्री  यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  एक  नई  सीमेंट  मूल्य  नीति तैयार  की  जा  रही  अर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  व्या  हैं
 ?

 ey शक्ल
 उद्योग  मंत्री  जाज॑  फर्नानडिज  नहीं  ।  सीमेंट  उचार ग  के  लिए  मूत्य  में

 सामान्य  संशोधन  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराषीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  पदा  होता  ।

 गुजरात  में  saanatat  को  वित्तीय  सहायता

 3395.  श्री  श्रहमद  एम०  पटेल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  राज्य  के  पिछड़ें  जिलों  में  निर्माण  एकक  स्थापित  करने  के  इच्छुक  नये

 कर्ताश्रों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  नीति  क्या

 क्या  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  कोई  शर्ते  हैं  ;  श्रौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  से  पिछड़े  जिलों  में  निर्माण  करने  वाले

 एककों  की  स्थापना  करने  वाले  नये  उद्यमियों  को  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाश्रों  द्वारा  रियायती

 दर  पर  वित्तीय  सहायता  दी  जाती है  ।  ये  विशज्ञीय  रियायतें  कम  ब्याज की  दर  श्रौर  प्रारम्भ  में

 अधिक  मोहलत  of  के  रूप  में  दी  जाती  हैं  ।  पिछड़े  क्षेत्नों  के  नये  को  झ्रायकर  निर्धारण

 करते  समय  श्रजित  लाभ  में  से  20  प्रतिशत  की  कटौती  की  भी  रियायत  मिली  हई  है  ।  मलय  की

 10  प्रतिशत  की  रियायती  अगम्िम  पर  राष्टीय  लघ  उद्योग  निगम  के  द्वारा  लघ  एककों  को

 किराया-खरीद  के  अ्राघ्र  पर  मशीनें  सप्लाई  की  जाती  हैं  ।  राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  निगम  की  ब्याज  दर

 पिछड़े  क्षेत्रों
 के  उद्यमियों  के  मामलों  में  कम  होती  है  ।  चने  हुए  पिछड़े  जिलों  में  नये  उद्यमियों  को

 संयंत्र  ote  मशीनों  पर  किये  गये  निवेश  पर  15  प्रतिशत  की  पूंजी  की  राजसहायता
 दी  जाती है  ।  ये  रियायतें  गजरात  राज्य  के  पिछड़े  जिलों  में  निर्माणरत  एककों  की  स्थापना  करने  के

 इच्छुक  नये  उद्यमियों  को  भी  सुलभ  होंगी  ।  इनके  wera  राज्य  सरकार  जिसमें  गुजरात  सरकार

 भी  शामिल  पिछड़े  जिलों  में  निर्माण  करने  वाले  एककों  की  स्थापना  करने  के  इच्छुक  उद्यमियों  को

 ऐसी  रियायतें  प्रदान कर  सकती हैं  जिन्हें  उचित  समझें  ।

 में  विद्युत  की  कमी

 3396.  थी  IHo  पटेल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गूजरात  राज्य  faa  की  भारी  कमी  का  सामना  कर

 नहा

 है

 उन  जिलों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  विद्युत्  की  भारी  कमी

 इस  समस्या  के  लिए षड्  सरकार  नें  क्या  कदम  उठाए थ
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 —  ne

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  गुजरात  में  वर्तमान  में  विद्युत  की  स्थिति

 संवोषजतक  है
 ।

 तथापि  तायपुर  प्ररमाणु  विद्युत  केन्द्र  की  बन्दी  के  कारण  फरवरी  से
 अप्रैल  1977  तक  श्रधिकतम  भार  के  घंटों  में  ग्रामीण  पोषकों  को  की

 सप्लाई  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया  था  |

 उत्तर  गुजरात  में  मेहसाना  गौर  सिद्धपुर  जिलों  ने  भूतकाल  में  विभिन्न  मात्रा

 विद्युत् की  कमी  का  सामना  किया  है

 उत्तर  गुजरात  में  गांधीनगर  तास  विद्युत  केन्द्र  में  120-120  सेयाब्राट  के

 दो  यूनिट  हाल  ही  में  चालू  किए  गए  हैं  ।  इन  दो  यूनिटों  की  सुस्थिरता से  उत्तर  गुजरात  सहित
 राज्य  में  विद्युत  की  स्थिति  में  श्रौर  सुधार  होगा  ।

 दूरददांन  केन्द्रों  की  स्थापना

 3397.  प्री  श्रहमद  एम०  पटेल  :  कया  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 फि

 श्रागामी  तीन  वर्षों में  कितने  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  श्रौर

 उक्त  दूरदर्शन  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  ्रडवाणी )  सात

 ह  उ  )  मूल  रूप  से  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  की  सुविधाओं से  युक्त  दो  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र
 हैदराबाद  श्रौर  जलंधर  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है

 ।  इसके

 कानपुर  प्रौर  मसुरी  में  पांच  प्रेषण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Rawat  Regiment

 3398.  Shri  S.  K.  Sarda  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  regiment  known  as  ‘Rawat  Regiment’  was  raised  by  recruiting  youths  in
 the  army  from  that  ;

 (b)  if  so,  whether  that  regiment  has  now  been  disbanded  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  Scheme  under  consideration  of  Government  for  providing
 employment  to  those  unemployed  Rawat  Youths  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram) :  (a)  No  Sir.  No  regiment  called
 Regiment’  has  ever  been  raised  by  the  my.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 ऊर्जा के  विकास के  लिये  श्रमरीको  सहयोग

 3399.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  भारत  में  ऊर्जा  के  विकास  के  लिये  wary  सहयोग के  बारे  में  वहां

 से  कोई  सूचना  प्राप्त  हुई  है
 ;

 (a)  यदि  at
 तो  कया  इस  संबंध  में  कोई  HUT  करने  के  लिए  एक  प्रतिनिधिमण्डल  भ्रम  रीका

 भजा जा  रहा  है
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  श्रमरीका  से  कितना  सहयोग  मिलेगा  ;  ak

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजनायें  तैयार  की  गई  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  नहीं  ।  ऊर्जा  संबंधी  पहलन्नों  सहित

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  परस्पर  लाभदायक  सहयोग  बढ़ाने  की  संभाव्यताझों  का  पता  भारत-अ्रमरीका

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  उप-झायोग  में  लगाया  जा  रहा  है  ।  सौर  कोयला  के  क्षेत्रों  में  तथा  कृषि

 में  झ्रपरम्परागत  ऊर्जा  साधनों  के  प्रयोग  के  क्षेत्रों  में  संयुक्त  श्रचुसंधान  श्रौर  विकास  के  प्रस्तावों  के  बारे  में

 पता  लगाया  जा  रहा  है  तथा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ae  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहयोग  के  बारे  में  विचार  के  लिए  निम्नलिखित  परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  किए  गए

 ei

 सौर  ऊर्जा

 फ्लैट  प्लेट  संग्रहकों  द्वारा  काय  करने  वाली  वाष्प  श्रवशोषण  प्रशीतन  प्रणालियों  का

 कल्प  श्रौर  विकास  ;

 ग्रामीण  तथा  श्रौद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  मध्यम-तापमान  चाले  उच्च-सामथ्यं  युक्त

 ट्रेकिंग  सौर  ऊर्जा

 कृषि  उत्पादों  के  लिए  सौर  शुष्कीकरण  प्रणालियों  को  इष्टतम

 सौर  पैनलों  तथा  विद्युत  प्रणालियों  का  परीक्षण  तथा  कार्य  निष्पादन  का  मूल्यांकन  ;

 थिन-फिल्म  हेटरोजंक्शन  सौर  सैल  ;  तथा

 सस्ते  सोट्रकी-बैरियर  (schattky-barrier)  सौर  सैलों  का  निर्माण  ।

 कोयला

 कोयले  का  फल्यूडाइज्ड-बैड

 कोयले  के  दहन  के  लिए  गर्म  गैस  क्लिनਂ झप  प्रणालियां  ;  तथा

 कोयले  का  विलायक  निस्सारण

 faarrarraat  पत्तन  पर  पत्तन  श्रौर  गोदी  क्मचारो

 3400.  श्री  द्रोणाराजू  सत्यनारायण
 :

 क्या  नौवहन  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 विशाखापत्तनम  पत्तन  पर  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 31 मार्चे  1977  तक  कितने  कमंचारियों  के  लिए  श्रावास  की  व्यवस्था  की  गयी  तथा

 उनकी  प्रतिशतता कितनी  थी  ?

 ै है
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 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  .
 विशाखापत्तनम  के

 पत्तन  एवं
 गोदी

 को  Sear

 Hm  Seri  et ae
 ह

 कम
 carted  की

 कीं  कुल न  जिन
 ग्रावास  स्थान  दिए

 संख्या  को  झ्रावासीय  गए  कर्मचारियों
 '

 स्थान  दिया  गया  का  प्रतिशत

 है  उनकी  संख्या

 1.  पत्तन  कमंचारी  11036  1462  13.25

 2..  गोदी  क़्मंचारी  3131  888  28.36
 et  नए  te  om  हि क

 टोवीजਂ  लिटिल  alan  से  प्रकाशित  समाचार

 3401.  श्री  नवाब  सिह  चौहान  :  क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  1977 के  में  *  लिटिल

 ह
 थीक  के  arene  प्रकाशित  लेख  की  are  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उस  लेख  में  व्यक्त  विचारों  से  सरकार  कहां  तक  सहमत है  तथा  उन

 दोषी  अ्रधिकारियों के  विरुद  कॉर्थ  वीही  ''  करने  '  विचार है  ज़ो  aes  निजी  स्वार्थों के  लिए

 प्राध्यम्  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  उत्तरदायी  थे  ;  प्रौर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि
 इस

 माध्यम
 का

 दुरुपयोग  करने  वाले
 व्यक्ति अब  भी

 धरता  है  तथा  vert  way  द  ष्टिकोण  को  नहीं  बदला  है  ?

 हां सुचना  site  प्रसारण  मंत्री  (att Het HOOT लाले  geet  ASAT ) )  5  (

 ऐसी  जो  उपयुक्त समझी  जाती  करने  के  लिए  मामले  की  जाच को  जा

 रही है  ।

 स्थिंति  के  दौरान  पम्प  के  साध्यमों  के  दुर्पेयोंग  के  aft  में  दास  समिति

 द्वारा  जांच  की  गई  है  ।  दास  समिति  के  निष्कर्षों  पर  सरकार  जो  निर्णय  उसमें  माध्यमों के

 दुरुपयोग  के  उत्तरदायी  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई
 भी

 शामिल  होगी ।  तथापि

 aq  माध्यमों  ने  श्रपनां  सिरका  की  नीति  कें  श्रिमुरूष  पहलें  है  ।

 marae  स्थिति  के  दौरोन  श्रव्य  दु्दयं  प्रचार

 ह
 ster  जरी et  गई

 प्रचीर  सामग्री

 3402
 tat  चन्द :  व्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  art

 स्थिति  के  दौरान  श्रव्य  दृश्य  ‘are  निर्देशालर्थ  द्वारी  निकाली  गई  तहा  सामग्री  का  eth  क्या या है
 और  इस  पर  कितनी  लागत  are  ?

 सुचना शौर  प्रसारण  मंत्री  (Sit  sites  कृष्ण  श्रडवाणी |  :  स्थिति  कें
 दौरान

 चलाए  गए  विभिन्न  कार्यक्रमों के  समर्थन  में  प्रचार  सामग्री के  Frarerd  र  उसिके वि  करेने
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 पर  विज्ञापन  दृश्य  प्रचार  निंदेशस्न  ने  3,  38,  00,000  रुपये  की  राशि  निम्नानसार  व्यय  की

 o  प्रचार  1,  3.0  00,000  रुपए

 1,  18, 0  0,000  eat

 प्रदर्शनियां  9,  00,000  रुपए

 बाह्म  प्रचार  20,  00,000  रुपए

 वितरर्णी  व्यंस  28,00,000'

 Préduction  of  Néwsprint

 3403:  Hii  Raphavyi  Will  the  Minister  of  Industry  ‘be  pleased  to  state  *

 (a)  the  tumber’  of  newsprint  manufacturing  factories  in iil  the  country  indicating  the
 production  capacity  ‘thereof  ;

 (b)  the  production  of  newsprint  the  last  three  years,  separately  as  also  the  annual
 demand  therefor  ;  an

 (c)  whether  Government  are  formulating  a  scheme  for  increasing  the  production  of  news-
 print  and  if  80,  the  main  features  thereof  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  F  ernandes)  :  (a)  The  National  News-

 rint  and  Pap¢y  ि  जत निका  Nepenpgar,a  publi¢:  sector:  rig  hE  ‘unit  in  the

 country  manufacturing  newsprint.  The  mifl  is  undertaking  an  expansion  programme  to.
 increase  its  capacity  from  30,000  tonnes  per  annum  to  75,000  tonnes  per  annum,  and:  is!

 producing  newsprint  to  the  extent  of  about  57,000  tonnes  per  annum  at  present.

 (b)  The!  prddiictidt’ of  ‘newsprint’  duting  thé  last  three  ‘years’  was  85  ‘under

 1974-75  54,000  tonnes

 1975-76  52,865

 ि

 The  present  annual  demand  for  newsprint  is  estimated  to  be  of  the  order_of.  2.25  lakh
 tonnes

 (c)  Apart  from  the  expansion  of  Nati  per  Mills  to  a  capacity  of  75,000
 ‘onnes  per  annum,  the  Hindustan  Paper  लीं Sone  Bee n  ment  of  India  Undertaking,  is

 stting  up  a
 a

 project
 fo!
 for  a  capacity  f  80  ,000  tonnes  pgr  a  in  Kerala.  The  Kerala.

 Newsprint  Projet  alreathy  tide  reatplemen  ain  क  जि  18168  by  the  end
 of

 1978.
 Government  have  also  approved  the  following  schemes  for  production  of  newsprint:

 al  '&  Sons  PlinjaB  66,000"  tonnes
 Pee: शशक  रि

 2  Ramganga  Paper  Mills  UP  30,000  tonnes
 per  annum

 60  ,000.  tonnes. West  Bengal  State  Industrial  West  Bengal
 per  anniny: Laer

 Development  Corporation  r

 Mysore  ट  दवात  v¥ka  75,000'tbnne
 perfanmum.

 Century  Pulp  UP  20,000  tonnes
 ८  Bnnum

 B.D.  Somani  एए  25,000'tonnes
 per  annum
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 नागालेंड के  arnt cat  को  बहाली

 3404.  श्रीमती  रानो  एम०  शायजा  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ्रष्टाचार  के  ्  में  निलम्बित  नागालैंड  सरकार  के  कुछ
 श्रधिकारियों

 को  राज्य

 में  सतकंता  श्रायोग  की  नियुक्षित  के  बाद  बहाल  कर  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  राज्य  में  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है

 सतकंता  श्रायोग  में  नियुक्त  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी है  ;

 सतकंता  श्रायोग  में  नियुक्त  नागा  श्रौर  गैर-नागा  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है
 ?

 गृहमंत्री चरण  :  are  .  जी  ।  नागालैंड  सरकार के

 पांच  मामलों  में  निलम्बित  प्रधिकारीਂ  सतकंता  ara  की  सलाह  पर  बहाल  किए  गए  थे  ।

 221

 जो  नागा

 9  |

 रुग्ण  नौवहन  कम्पनियों  को  ऋण

 3405,  श्रीमती  पारवती  कृष्णन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन मंत्री  पह  बताने
 की  क््पा  करेंगे

 कि

 क्या
 सरकार  ने  श्रनेक  रुग  नौवहन  कम्पनियों  को  रेस्क्य ्  लोन  देने  का  निर्णय

 लिया

 श्रौर

 यदि
 तो

 उक्त  ऋण  के  योग्य  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  नहीं  ।  ऋणों  की  ऐसी  कोई  श्रेणी  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तापीय  fara  संयंत्र

 3406.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 वर्ष  1976-77  में  देश  में  मुख्य  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  के  कितने
 घंटों  का  उपयोग  नहीं

 किया जा  सका  ;

 उक्त  अवधि  में  इन  संयंत्रों  में  कितनी  बार  खराबी  श्राई  और  इनकी  मरम्मत
 में  कितना

 समय  लगा

 उक्त  अवधि  में  कितनी  बार  विभिन्न  विद्युत  प्रणालियों  में  बाधायें  उनके  क्या

 कारण  प्र झ्र  इस  बारे  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  तथा  किये  गये गय॑ ; श्रौर ;

 (4)
 क्या  हमारी  विद्युत  प्रणाली

 का
 एक  बड़ा  दोष  वाल्टेज  में  परिवर्तन  होना  भी  है  श्रौर  मदि

 तो  इसको दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय
 हैं

 ?
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 13  1977  लिखित  उत्तर
 नाला

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन ):  देश के  )  ताप  विद्युत  संयंत्रों  की  नियोजित
 बन्दी  तथा

 जबरन  बन्दी  की  दर  1976-77 के  दौरान  9.  6%,  12.  95%,  रही

 बन्दी  की  इन  दरों  में  नियोजित  अनुरक्षण  के  कारण  ऊर्जा  की  कुल  हानि  लगभग  8565  मिलियन  यूनिट
 शी  श्रौर  जबरनबन्दी  के  कारण  यह  हानि  लगभग  11,565  मिलियन  यूनिट  थी  ।

 (a)  जबरनबन्दियों की  कुल  संख्या  2474  थी  पौर  एक  जबरनबन्दी  की  मरम्मत  में  लगा

 श्रीसत  समय  53  घंटे था  1

 देश  की  विभिन्न  चक े  प्रणालियों  में  हुई  गड़बड़ियों  की  संख्या  संबंधी  झ्रांकड़े  दे  पाना चक  े

 संभव  नहीं  है  ।  इन  प्रणालियों  के  पारेषण  प्रौर  वितरण  तारजाल  का  श्रौर  प्रचालन  राज्य

 बिजली  बोडों  द्वारा किया  जा  रहा  है
 ।

 श्रेन्नीय  बिजली  ats  केवल  ग्रिड  में  होने  वाली  प्रमुख  गड़बड़ियों

 at  रिका  रखते  उनके  कारणों  का  विश्लेषण  करते  हैं  ate  जहां  कहीं  श्रावश्यक  होता  ब  उनके

 सुधार  के  उपाय  करते  हैं
 ।

 किन्तु  at  विद्युत
 की

 सप्लाई  में  बाधाएं  या  तो  उत्पादक

 थूनिटो ंके  जबरनबन्द  हो  जाने  के  फलस्वरूप  मांग  की  तुलना  में  उत्पादन  क्षमता  में  कमी  जाने  के
 कारण  श्राती

 है  तथा/या  लाइनों  में  दोष  कंडक्टरों  के  टूट

 ट्रान्सफार्मरों के  फेल  हो  प्रणालियों तथा  wea  सहयोगी  उपस्करों  पर  भ्रधिक  भार  हो  जाने  के

 कारण  पारेषण  प्रौर  वितरण  प्रणाली  की  खराबी  के  कारण  है  ।

 उत्पादन  यूनिटों  में  जबरनबन्दी ate  नियोजितबन्दी की  दरों  को  कम  करने  के  लिए  तथा

 पारेषण  श्रौर  वितरण  प्रणाली  को  सशक्त  करने  के  लिए  जोरदार  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 जिन  प्रणालियों  में  लम्बी  पारेषण  लाइनें  बिछाई  गयी  हैं  तथा  दिन  शभ्रौर  रात  की  मांगों

 में  बहुत  प्रन्त र  होता  है  उनमें  वोल्टता  संबंधी  घटबढ़  होती  है
 ।

 इस  प्रकार  की  स्थितियों में  सुधार

 समूचित  वोल्टता  नियमन  उपस्करों से  होता  है
 ।

 पारेषण  श्रौर  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए

 भावश्यक कदम  उठाए  जा  रहे  है  ।  चू  कि  तारजाल का  निरन्तर  विस्तार हो  रहा  है  साधनों की

 उपलब्धता  की  सीमा  के  भीतर  ही  प्रणाली  सुधार  एक  सतत्  प्रक्रिया  है  ।

 श्रौर  दीव के  लिये  लोक  सेवा  श्रायोग

 340  7.  श्री  एड्ग्रार्दो  हलोर  :
 कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  are  दीव  के  लिये  wa  तक  राज्य  लोक  सेवा  श्रायोग

 स्थापित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  भ्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  राज्य  लोक  सेवा  भ्रायोग  स्थापित  करने  का  है  ?

 गह  मंत्री  भारत  के  संविधान  में  संघ  राज्यक्षेत्रों  के  लिए  श्रलग  सेवा

 अयोग  गठित  किए  जाने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  उनकी  श्रावश्यकताओओं की  गति  संघ  लोक  सेवा  ग्रायोग

 दुवारा की  जाती  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 fra  बिजली  परियोजना

 3408.  श्री  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिहत्द  बिजली
 परियोजना

 के
 बारे

 में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ग्वार च्  बनाई  गई  समिति
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 ————  ——

 arte  रिपीट  THiS  ह्ड्खिः  नहू  (  nari  है  ae  चित
 उपेक्षा

 जि  रही  तथा  यं  ae  उपाय  नहीं  fay  ् ड यह  परियोजना  पर्ण तरी  निरफिल  हो

 ~ wae  :

 यदि  तो  इस  विपदा  को  टालने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  का

 िार

 ऊर्जा  मंत्री  पी  ०.  aaa) an :  शौर  उत्तर  प्रदेश
 रें  अपने

 +ैदेनांक साप  क पूर  (SFE (  ८
 बी  4.0

 के
 तथा  प्रबन्ध  पर  एक  कीं  गठन  किया  थां  ।  aati a papa:

 न कलिर भ्रेदेंश  ou
 76.0  का  प्रस्तुत  की

 गई  AL
 उसकी

 एक
 प्रति  में

 APT  E  के  Hae  द विभाग  सिं  प्रॉप्त  है  ।

 ड्  की  Tre PEE  पर/कफ्फेक्सट्ी-क रते  दृष्टि  से  उप्तरूप्रदेश्सस्कीर

 उक्ति  एही ह  face  frase  aa  farthest  क़रा

 क ज्  xr  Zz  Tea  क | कग ि ऐ. अन
 कार्रवाई  ली  सतारप्रदेश

 सरकार  को  समचित  परामर्श

 Renovation  of.  D..T;..C.  bus  -stands-in  Delhi

 3409  Shri_Lalji-Bhai  -:  Wall-the-Minister  of -Ghipping  “and:Transport  be  plédsed
 to  state

 (a)  the  sheds  provided  by'the  D.  at  ‘bus  stands in’  Delhi  and  ‘suburban
 ~areas  renovation  has  -beeome  ;-arid

 हए  ्ण्घ्  s0;.the-action  being  taken  by  Government in  this  regard  ?

 Warime  '  Misister  (Shré  ‘Morarji  Desai)  There  has  ‘been  deterioration  in  the
 upkeep  of  these  sheds  but  I  amfiretting.

 that  this  matter’should  be  looked:  into

 (b)  The  question  of  sheds  in  NDMC  area  was  under  negotiation  and in

 view  of  the  pentifig  tfatisfer  the  :mathtenaneée-of  these  sheds  was  Hieglected.
 It  has  been  agreed

 to  dro  the  proposal.  Steps  are,  now  being  taken  to  attend  to  the  repair  work  of  the  shelters
 as  ear.  as  pessthle.

 भाभा  ro-4  में  रिएक्टर  तथा-कम्प्यटर

 3410.  श्री  पी०  राजगोपाल  नाय ड  :  क्यां  परभाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 )  पस्माण  अनुरस  घान  केन्द्र  में  कितने  अनुसंधान  रिऐक्टर  तथा  कर्प्पूँटर हैं हैं
 PAT

 क्या  इस  केन्द्र  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  भाभा  परमाणु  ग्रनुसंधांन केन्द्र  में  इस  समय  चार

 अनुसंधान  रिऐक्टर  हैं  तथा  एक  wee  धीनिं  वहां  दो  कम्प्यूटरों को  उसी

 रूप  में  तथा  भाठ  कम्प्यूटरों
 को

 ae  उपकरणों  के  भागों
 eee

 eat  जा  रहा  है  ।

 (#q), 28  केलर
 का  fares  करते  का  परस्तार fear pt
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 उत्तर
 2.0  1899  (wa)  1  ५9111  1%!

 श्रान्घ्  प्रदेश में  श्राकादावाणी  केन्द्र

 3411.  श्री  पी०  राजगोपाल  :  क्या  कचना  प्रौर  मंत्री  की

 करेंगे कि

 प्रदेश  रोज्यਂ  में  कितने  स्राकापयीणी” कैन्द्र" है केन्द्रਂ  श्रीरें

 (@)  क्या  इन  केन्द्रों  के  पास  प्रप ने  हैं
 ?

 iat  और SREY  मंत्री  (ata  ण  (®)  प्राघ्ि
 प्रदेश  में

 '

 के  चार  केन्द्र  ये  विशाखापतनम श्रौर  PSST  में  हैं  ।

 (a)  हैदराबाद  ate  बिजयबाड़ा  में  सारे  तकनीकी  श्राक़ाशवाणी के  ay
 भवनों

 में  हैं  1.  व्रिशाखापतनस  कुड्डप्पा,में/ट्रात्समिदर:.झौर  के  भवनों

 में
 किन्तु  water  स्टूडियो

 सुविधाएँ  किरॉये
 के  भवनीं

 में  उपलब्ध
 की  जाती

 हैं  ।.

 हिदराबाद  में  प्रशासनिक  कार्यालयों  का  कुछ  भाग  प्रौर  अन्य  तीन  केन्द्रों  पर
 समूचा  कार्यालय

 कीः  है  ।

 में  बिजली के  लिये  दरें

 3412:
 श्री

 परी  ०
 राजगोपाल  नायड ू:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  दक्षिणी  राज्यों  में  बिजली  के  लिये  सामान  शल्क  दरें  हैं  ;  ्र

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  राज्यों  में  बिजली  के  लिये  समान  Teh A)  दरें

 निश्चित करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  श्री पी  ०  नहीं  ।

 विद्युत  1948  के  श्रंतर्गत  राज्य  बिजली  बोडों  को  बिजली

 की  orate  के  soya टैरिफ  इस  प्रकार से  करनें का  भ्रधिकार  है  कि  वे  wae  वित्तीय

 दायित्वों
 को  पुरा  कर  टैरिफे  की दरों में  stare  मुख्यतया बिजली  की  लागत  में

 विभिन्नता
 के

 कारण

 होता है  जो  wer  बातों  के  शभ्रापूत्ति  के  साधन  पर  स  ताप
 विद्यूत  जल  faaeg

 श्रथवा  परमाण  वित्तत  ए  जी  लागत  श्रौर  ताप  चविदयत॑  कंद्रों  के  मामलों  में  ईधन  की  लागत  पर  निर्भर

 विभिन्न  में  भार  केन्द्रों  तक  बिजली  ले  जाने  के  लिए  श्रपेक्षित  पारेषण  शर  वितरण

 प्रणाली  भी  एक  घटक  है  जो  कि  टैरिफ  दरों  का  निर्धारिण  करता  है  ।

 ग्रामीण  faadtacr

 3413.  श्री  धम  सिह  भाई  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  क्री  कपा  करेंगे कि

 AF)  लेया,.गुजरत  के  तामक  ७  तथा  कृषि  कार्यों  के  we

 तक  बिजली  नहीं
 दी

 गई
 शौर

 (a)  ‘afe  हो  तो  रस  संद  में  केन्द्रीय  कार्यवाही  करने  का  विज्ञार  है  ?
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 Weitten  Answers  22  Asadha,  1899  (Saka)  -

 ऊर्जा  मंत्री  ato  :  गौर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  सभा

 बटल  पर  दी  जाएगी  ।

 Power  Projects  in  Gujarat

 3414.  Shri  Dharamsinghbhai  Patel  :  Will  the  '  Minister  fof  Energy  be  pleased
 to  state

 (a)  the  names  of  power  projects  in  Gujarat  State  on  which  work  is  in  progress  ;

 (b)  the  names  of  power  projects  in  respect  of  which  proposals  have  been  sent  by  Govern-
 ment  of  Gujarat  to  Central  Government  for  approval  and  when  these  proposals  were  sent  ;

 (८)  time  by  which  these  projects  are  likely  to  be  approved  ;  and

 (d)  names  of  projects  in  Gujarat  which  have  been  approved  during  the  last  three  years  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)  :  (a)  The  power  projects  in
 Gujarat  on  which  work  is  in  progress  are  the  following

 (i)  Ukai  Thermal  Power  Station  Extension—one  unit  of  200  MW  is  under  construc-
 tion.

 (ii)  _Wanakbori  Thermal  Power  Station—one  unit  of  200  MW  is  under  construction.

 (iii)  Kadana  Hydro-electric  Project  (4x  60  MW).  This  project  is  sanctioned,  but
 the  pursuance  of  work  is  being  reviewed  by  the  State  Government.

 (b)  and  (c)  The  Gujarat  State  Electricity  Board  have  submitted  a  project  Report  on  the
 Wanakbori  Thermal  Power  Station  Extension  (2x  330.0  MW)  on  the  gth  June,  1977:  The
 scheme  report  is  under  Techno-Economic  examination.

 (d)  The  following  projects  in  Gujarat  have  been  techno-economically  approved  during.
 the  last  three  years

 (i)  Ukai  Thermal  Power  Station  (2x  120-+2  200  MW).

 (ii)  Wanakbori  Thermal  Power  Station  (9 >९  200  MW).

 (iii)  Ukai  Left  Bank  Canal  Power  House  (2x  2°5  MW).

 Production  of  Tractors

 3415-  Shri  Dharamsinghbhai  Patel  :
 Shri  P.  M.  Syeed  ;

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  number,  together  with  the  names  of  the  owners  of  tractors  factories  in  the
 country  indicating  the  names  of  the  places  where  these  factories  are  located  ;

 the  number  of  tractors  manufactured  by  each  factory  every  year  ;

 (c)  the  manner  in  which  the  price  of  the  tractor  is  determined  ड्

 (d)  the  demand  for  tractors,  State-wise  during  the  last  three  years  and  the  number  of
 States  whose  demands  were  met  ;  an

 (e)  the  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  to  increase  the  production  of  tractors  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  and  (b)  The  required
 information  is  given  in  the  statement  attached.

 (c)  There  is  no  statutory  price  control  on  tractors.  There  is,  however,  price  surveillance
 en  three  preferred  models  of  tractors  (MF-1035,  TAFE-504  and  Ford-3600)  which  function
 as  price  leaders  in  the  respective  horse  power  ranges.  The  Prices  of  these  models  are  determined
 according to  the  norms  prescribed  by  Government.



 लिखित  उत्तर 13  1977

 d  It  is  ai  L  है  द
 not  to  identify  the  demand  for  each  model  of  tractor  State-wise.  How-

 ever,  the  over  al]  deman  d  projections  during  the  last  three  years  were  as  under

 1974-75  45,000

 1975-76  52,000

 1976-77  60,000

 The  actual  overall  demand  for  tractors  was  below  the  above  projections  and  was  largely:
 yact.  by  the  production  which  was  as  under

 Year  Production

 .  .  31,088 I
 974°75

 1975-76  331252

 . 1976-77  33,146

 (c)  The  total  licensed  capacity  at  present  is  1,02  lakh  nos.  p.a.  Two  more  units  are’
 likely  to  be  commissioned  shortly,  making  a  total  licensed  capacity  of  1.19  lakh  nos.  p.a.
 This  capacity  is  adequate  to  meet  the  present  demand  projections.

 Statement

 ऊ  Name  of  the  Company  and  Location  Production  during
 No.  name  of  Managing  Director  ton

 1975-76  1976-77
 os.  (Nos.):

 M/s.  International  Tractors  Co.  of  Kandivli  East  Bombay  6655  5999:
 India  Ltd.  (Maharashtra)
 (Shri  Sardesai)

 M/s.  Tractors  and  Farm  Equipment  Madras  (Tamil  Nadu)  3453  5157.0
 Limited
 (Shri  A.  Sivasailam)

 New  Faridabad  (Haryana)  2012  2768. M/s.  Eicher  Tractors  India  Ltd.
 (Shri  Vikram  Lal)

 M/s.  Escorts  Limited,  Faridabad  (Haryana)  4580  5020
 (Shri  Rajan  Nanda)

 M/s.  Escorts  Tractors  Ltd.  Faridabad  Haryana  5068  4575.
 (Shri  H.  P.  Nanda)

 M/s.  Hindustan  Tractors  Ltd.  Vadodara  (Gujarat)  940  1615.
 (Shri  5.  Diwanji  G.M.)

 Nasik  Road,  Nasik  673 M/s.  Kirloskar  Tractors  Limited.  291
 (Shri  A.  5.  Naravane)  (Maharashtra)

 M/s.  Hindustan  Machine  Tools  Limited  Pinjore  (Haryana)  4500
 (Public  Sector  Unit)
 (Dr.  S.  M.  Patil)

 M/s.  Pittié  Tools  Pvt.  Limited.  Poona  (Maharashtra)  34  gi
 (Shri  S.  G.  Pittie)
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 पजा क क  फण  Vyel  ह

 2  डि  4  5
 i  (1)

 10.0  M/s.  Punjab  Tractors  Limited  Mohali,  Chandigarh  1790  3349
 क  fat (Shri  Chandra  (Punjab)

 परन  M/s.  Harsha  Tractors  *Etd  Loni,  Ghaziabad  (U.  P.)  6go
 (Shri  P.  N

 Agarwal).

 U  nited
 Aut  Tr:  Ltd  Hyderabad  (A.P.)  Not  in  Production 12.

 ays. She rt  atta)
 ह

 13  M/s.  ८ Auto  Tractors  Ltd.  Pratapgarh  Not  in  Production.
 wy

 (Shri  M.  (Uttar  Pradesh)
 a  ces

 otal  |  39146
 वबा  eed

 छावनी  बोर्डों  के  चनाव

 3416.  श्री  श्रार  परि  सहालंगी  मंत्री  यह  बताने  क्री.,कप  कि

 कितनी  छावनी  ref  में  श्राम  चूनाव  होने  है  ;

 इन  छावनी  बोर्डों  के  चुनाव  कब-तक  जाने  की  है

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  शेष  wats  में  to  में  ।

 इन  सभी  10  छावनियों में  1977  में  चुनाव  करा  लिए  जाऐंगे  ।

 ;,Fhermal..  Power  Station

 3417.Shri  Datt'Shaima::  Will  the  Minister  of  Energy  be  please
 d  to  state ४

 (a)  the  names  of  the  places  where  thermal  power  stations  are  proposed’  to..be  set  up  $
 and

 (b)  the  megawatts  of  power  to  be  generated  from  these  thermal  power  stations  ?

 The  Minister  of  Energy  Shri  P.  Ramachandran) :  (a)  and  (b).  Thermal  stations
 aré  already!  dfider'  éoristruction  2८14  thé  places’  indicated  ia  Annexure  1.  (Piaced.in  the  Library.
 See  No.  L.T.-690/77)  where  the  generating  capacity  expected  has  ‘jndicate
 Thermal  projects  which  have  been  techno-economically  appraised  by  the  Central  Electricity

 Authority’
 aré  at  Annexure.  | ह ह  There;  are (Placdd'in'  the  Library.  See  No.  L.T.-690/77). .

 also  a  large  number  of  proposals  for  setting  up  new  thermal  stations  under  technical  :  éxamination
 which  may  be  proposed  for  meeting.  the  ;  power  requirements  of  the  Sixth  Plan  if  found  —  techno-

 ह है: 111  by.  Opposition  Leaders  on.
 and  परा  है न

 3418.  Shri  Yagya  pare  Sharma  |  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of
 opposition  leaders  invited  to  give  their  talks  on  ‘Radio  andTelevision

 du  ring  the  Jast  three  mienths

 (b)  whether |] r  leaders  of  the  ruling  party  were  also  invited  to  give;  their  talks  ‘on  Radio  and
 Television  ; 3  and

 (c)  if  so,  their  number  ?
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 The  Minister  of
 Information:

 and  Broadcasting  (Shri  LL.  Advani)

 (a)  Radio:  136
 45.0

 प

 ree
 Meg;  Sir.

 ey  र  1: ५2
 Television  39.

 में  zaaerhrat  sate

 3419.  श्री  सौगत  राय  :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इलेक्ट्रानिकी  झायोग
 की

 सिफारिश  पर  पश्चिम  बेंगाल  में  कितने  इलेस्ट्रानिकी उद्योग

 स्थापिते  wa

 ही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (att  सोरारजो  :  1971  में  इलेक्ट्रानिकी  ग्रायोंग के

 गठन  से  लेकर  1977  तक  की  प्रवधि  के  बीच  विभिन्न  derail  से  प्राप्त  श्रांवेंदन-पत्नों  के

 eae Vv  इंिक्ट्रॉनिकी  चिंभाग
 की  पर  feat  foe  के  'सैंगठित॑ “क्षेत्र: के  "20  उद्यम

 को  ्रौदयोगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं
 ।  इनमें  13  ग्रौद्योगिक  लाइसेंस

 थे  ।  जहां  तक  लघ  क्षेत्र  का  संबंध  पश्चिम  बंगाल  के  56  wae  को  Baler  प्रदान  किये  गए

 हैं  ।  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  at  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  पश्चिम  बंगाल  राज्य  इलेक्ट्रानिक  उद्योग

 विकास  निगम  कों  भी  2  झाशिय-पेत्रों  के  बारें  में  an.  प्रैदान  कियां  गयीं  जिनमें से  are  तक

 5  झ्राशय-पत्नों  लाइसेंसों  में:प्ररिवत्तित  फेराइटों  तथा

 विद्युत इ ल  जैद पय  उपस्करों  के  विनिर्माण  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्र  में  दो  कंपनियां  स्थापित
 की

 गयी  हैं

 तथा  हूंरदेशे्न  पिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिए  उस  fart
 दूवारा  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  कम्पनी

 '

 स्थापित  करने
 कें

 बारे  में  कायेवाहीं  चल  रहीं  हैं
 ।

 (@)  पश्चिम  बंगाल  में  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  सरकारी  तथा  निजी  संगठित  क्षेत्रों  में  जारी
 '

 किए  गएँ  ्राशय  पत्नों/भ्रौद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  लघु  ata  में  जोरी  किए  गए  भ्रनुमोदनों की  सूची

 [aaa F <at 7S में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल
 ०  टी ०  691/77]

 हरिजनों  पर :  रों की  *  घटनायें

 3420.  श्री-सौगत राय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  | कि  गत  महीनों

 में  हरिजनों  पर  की  Fret  घटनायें  हुई

 गृह  मंत्री  चरण  एकत्र  की  जा  रही  है  प्रौर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  फिल्में  बताना

 3421.  श्री  सौगत राय  :  कया  शूचना  its  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे
 कि  :

 ae
 क्या  सरकार  ने  प्रादेशिक  भाषातं

 में
 फ़िल्मों

 निर्माण, को
 प्रोत्साहन

 देने  हेतु  कोई

 की
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 Writtes  22  Asadha,  1899  (Saka)

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  :  इस  प्रयोजन

 के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  है  ।  भारत  में  फिल्मों का  निर्माण निजी  क्षेत्र  में

 होता है  ।  सरकार  ने  फिल्म  वित्त  निगम  की  स्थापना की  हुई  है  ।  जिसका  काम  श्रच्छे स्तर  की

 जाहे  उनकी  भाषा  कोई  भी  के  निर्माण  के  लिए  वित्त  उपलब्ध  करके  तथा  वित्तीय  या  श्रन्य  सुविधाएं

 प्रदान  करके  फिल्म  उद्योग  को  बढ़ावा  देना  श्रौर  उनकी  सहायता  करना  है  |

 कनाडा  तथा MAST से  भारी  जल

 3422.  श्री  सौगत  राय  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  के  sry  रिऐक्टरों  को  कनाडा  तथा  अमरीका  से  भारी  जल  मिलेगा  ;

 यदि  तो  किन  शर्तों  पर ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रापातकाल  के  दौरान  जब्त  की  गई  संगठनों  को  सम्पत्ति

 3423.  श्री  ईश्वर  चौधरी
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  श्रापातकाल  के  दौरान  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  तथा

 जमायते  इस्लामी  तथा  प्रन्यं  संगठनों  प्रौर  व्यक्तियों  की  चल  तथा  waar  सम्पत्ति  जब्त  कर  ली  थी  ;

 यदि at,  तो  राज्यवार  ऐसे  कितने  कितने  मामले  हैं  ;  श्रौर

 क्या  वर्तमान  सर्कार  ने  उन  सभी  व्यक्तियों  तथा  संगठनों  की  सम्पत्ति  उन्हें  लौटा  दी  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  से

 जमायते  इस्लामी  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बाद  सरकारों  ने  ऐसे  संगठनों की  चल  तथा  अचल  सम्पत्ति

 पर  कब्जा  कर  लिया  था  ।  उन  संगठनों  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध क  झादेश  22  1977 को  रह

 कर  दिये  गये
 थे  भ्रौर  राज्य  सरकारों  को  तत्कालीन  प्रतिबंधित  संगठनों के  नामित  व्यवितयों  को  सभी

 एसी  सम्पत्तियों  के  कब्जे  वापस  दिलाने  के  निवेश  जारी  कर  दिये  गये  थे  ।

 Small  Scale  Industries  in  Gaya

 4424.  Shri  Ishwar  Choudhary  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  any  scheme  for  setting  up  of  sm  all ail  scale  industries  in
 backy  ard  area  of  Gaya  in  Bihar  State  ;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ही

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  Yes,  Sir,  The  backward

 for  promotion  of  village  and  small  scale  industries  in
 area  of  Gaya  is  covered  by  the  Centrally  sponsored  scheme  of  RI

 the  rural  areas  of  the  district.
 P  (Rural  Industries  Project)
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 लिखित
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 (b)  The  RIP  scheme  was  initiated  in  1962-63  initially  to  cover  4  selected  Community
 Development  Blocks  at  Nawada  in  the  district.  The  area  of  operation  of  the  scheme  was  later
 extended  in  1970-71  to  cover  the  entire  Gaya  district  except  towns  with  more  than  15,000
 population  based  on  1961  census.  Subsequently,  the  district  of  Gaya  was  divided  into  three
 districts  namely,  Gaya,  Nawada  and  Aurangabad.  The  Rural  Industries  Project  at  present
 covers  the  above  three  districts  (excluding  towns  with  population  of  more  than  25,000  according
 to  1971  census)  with  Project  Headquarters  located  at  Gaya.

 Under  the  Scheme,  the  Government  of  India  gives  central  grant  to  meet  expenditure  on
 staff  of  the  Project  Organisation  set  up  for  implementation  of  the  programme  and  loans  for
 setting  up  of  small  scale  industries  to  the  State  Government.  The  units  can  get  loans  at  subsi-
 dised  rate  of  interest  i.e.  54%  from  the  RIP  Funds.

 In  addition  to  the  above,  the  units  are  also  entitled  to  the  various  benefits  applicable  to  a
 ‘backward  area  which  include  concessional  finance,  free  consultancy  services,  rebate  in  income-
 tax,  machinery  on  hire  purchase  by  the  NSCI  on  concessional  rate  of  interest.

 Restriction  on  Production  of  Luxury  Goods

 . 3425.  Shri  Meetha  Lal  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  न

 (a)  whether  Government  have  decided  to  impose  restrictions  on  production  of  luxury
 goods  during  the  remaining  period  of  the  Fifth  Five  Year  Plan  ;  and

 (b)  if  so,  facts  thereto

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernendes)  :  (a)  and  (b):  While  there
 is  no  agreed  definition  of  goods,  it  has  been  Government’s  policy  to  limit  production
 of  non-essential  items  of  consumption  including  those  which  are  primarily  consumed  by  effluent
 sections  of  the  community.  This  consideration  is  kept  in  view  while  authorising/licensing
 production  capacities.  Tax  policies  are  also  geared  towards  achieving  this  end.  There  is,
 however,  no  proposal  at  present  to  ban  or  reduce  production  in  relation  to  the  already  authori-
 sed/licensed  capacities  in  respect  of  any  particular  category  of  goods.

 अ्रन्तरज्यीय  सड़क  परिवहन

 3426.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  नौवहन  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भ्रत्त  राज्यीय  सड़क  परिवहन  में  सुधार  करने  के  लिए  भ्रन्तर्राज्यीय  परिवहन  श्रायोग

 थे  क्या  योगदान  दिया है  और

 क्या  अ्रन्तर्राज्यीय  परिवहन  आयोग  को  श्रधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसे  पुनर्गटित
 ? करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  श्रत्तरज्यीय  परिवहन  झायोग  ने  पड़ोसी  और

 दुरस्थ  राज्यों  के  साथ  करार  सम्पन्न  करने के  लिए  राज्य  सरकारों  को  राजी  कराके  दो  1 WaT

 अधिक  राज्यों  तक  भ्रत्तर्राज्यीय  मार्गों  पर  परिवहन  गाड़ियों  के  निर्बाध  प्रावागमन  को  सुगम  बनाने  में

 सहायता  की  है  ।

 श्रायोग  ने  पांच  क्षेत्रीय  परिमिट  योजनाएं  बनाई  भ्रर्थात  केन्द्रीय

 श्रौर  ताकि  परमिटों  के  बिना  प्रति  हस्ताक्षर  के  तौर  एक  स्थान  पर  कर  भुगतान  के  श्राधार  पर

 जोन  में  प्रत्येक  राज्य  की  सीमित  संख्या  में  साव॑जनिक  गाड़ियों  का  दूसर  राज्यों के  राष्ट्रीय  wt  राज्य

 पर  बेरोकटोक  झ्रावाजाई  की  जा  सके  ।
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 राष्ट्रीय  पौर  :  प्रेर  गौड़ियीं . कें  ATH,  भार  TT

 में  एकरूपता  त्लॉनिਂ  के  wt  ae  श्रति  ae  sath में  od  tate  Fav  CHET  नाने में

 सफल  रहा है  जिसके  fae  फर  कर  aay  प  रंमिटों  oe  faa  तजा  सकता  है

 जी  नहीं  ।

 उडीसा में  '  झादिवनासी  खो  के  लिये  MAA

 3427.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (3)  क्या  पछिड़ी  जातियों  लिए  शिक्षा  तथा  प्रॉधिक  विकास  asta  केਂ  ग्रन्तर्गत  उडीसा

 ग्रादिवासी  विकास  खण्ड  खोलने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कौई  योजना  भेजी  हैं

 ग्रौर

 ‘ate  हों  तो  24.0 मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवीही  की  ?

 TE  मंत्री  (att  तथा  (@)  पांचवीं  योजना  में  arfeardt

 का  कोई  कार्येकम  नहीं है  परन्तु  उड़ीसा  में  एक  उप-योजना  तेयार  गई  है  जिसमें  .50  प्रतिशत

 जनसंख्या  से  अधिक  वले  जाते  सो  में  अधिक क  दिकास

 कर्स
 शमिर

 हैग  क्षेत्रਂ  की  "23 0 Rear’  झ्रार्दिवासी  विकास  परियोजनाओं में

 * 'सज्यਂ  संरंका  रमे  थीं  सक  1-9  TR  जनाए  तें  या  क  .
 भारत किया  गया  हैਂ

 सामान्य  हिय  से  ख़ार  क त्रों. के at oo  लिंग्रे  भींਂ  oe

 योजनायें  भेजने  का  waiter  Peat  गया  -  ।

 खादी  तथा  TUTAAT  द्वारा  ऊनी  खादी  का  उत्पादन

 3428.  श्री  के०  प्रधानी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  खादा  तथा
 ग्रामोद्योग  झायोग

 ्  ऊनी  खादी  कां उ उत्पादन  बढ़ायें  जानें  की  कोई

 बहत  योजना >  y

 (a)  यदि  ,  तो  क्या  चाल  योजना  ग्रवधि  ऊनी  खादी  का  उत्पादन  बढ़ाने  लिएं

 धनराशि  हेतु  सरकार  तथा  योजना  अर  परोध  गया  ;  और

 यदि  तो  योजना  के  तश्य  क्या  >  9

 उल्लोय  मंत्री  जाज  फर्नाण्डिस .:  (#)  से  के  दौरान

 mal  संख्या  को  ;  रोजगार  प्रदान  करने  लिए  बढ़ाने

 aa  कार्यऋम  aa.  एं |  ग्रवमोद्याग  श्रायोंग  द्वारा  तैयार,कर. जम्मू  तथाਂ  उत्तर
 मध्य  wie  प्रदेश  श्रौर  कर्नाटक  में  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार  को  प्रस्तुत  है  ...

 ऊनी
 खादी  के  उत्पादन को

 14  करोड़  रुपये  के  स्तर  से  बढ़ाकर  चालू  वर्ष
 में  18  करोड़  रुपये  करना

 Paro
 करीं  41,006  कौरींगरों  कों  कार्म  मिलें  सके  ।  पर  "a tsrat  sant  द्वारा  विचार

 किया
 गधा  धी  स्वीकार  करें  लिधां  TT  इंस

 area  को  अंगांमी  पांच  वरों  में
 और

 गहने
 बनया

 जयेगा |  sak  फलस्वरूप इस  कर्म  में  लंगे  2:  70.0  लोखे  कोरीगरे  की  सेया  1695-94  तर्क  बंदे  HE
 5.10  लाख  हो  जाने  की  है  |
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 चन् न्राषाढ़,_ क

 1899  उत्तर

 टक  टायर  को  कसी

 3.429.  At  जी०  वाई ०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मल्लंत  य
 <=  बताने  को हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ट्रैकों  में  काम  की  बहुंत  से  कमी  हैं

 (@)  क्या  इस  कमी  के  कारण  चोर  बाजारी  झारम्भ  हो  गई  है  तथा
 ये  देश  के  विभिन्न  भागों

 में  कम्पनी  दवारा  frat  मूल्यों  से  दोगुने  मूल्य  पर  बेचे  जां  रहे  श्र

 यदि  तो  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  कम्पनी  द्वारा  निर्धारित
 मूल्य

 पर
 ट्रक

 टायर

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग मंत्रों  (att  जाज  Gaisfsa ) :  (F  जी  नहीं
 ।  विगत  दो  वर्षो  में  ट  कें  टायर  सहित

 मोटर  के  टायरों  की  उपलिब्धਂ  की  भरमार  रही
 है

 ae  (i)  प्रश्त  उठता  ॥

 विदेशों  में  भारतीय  '  facet

 3430.  श्री  Ho  मालना  कया  सुचना  प्रौर  प्रसारण  यह  बताने  क़ी  करेंगे  कि

 (4  किन-किन  देशों  में  भारतीय  फिल्में  लोकप्रिय  हो  रही  है

 (a)  क्या  इडियन  मोशन  पक  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  ने  हाल  ही  में  ऐसे  देशों  को  भीरंतीय

 फिल्में  करेंगें
 तु  fairey  परे  हरतीकषर

 कंप  और

 रग
 तो  ney aa बातें  aot  है  ?

 सुचना  श्रौर  ,  मंत्री  लाल  बहुत से
 देशो  में  विशेषकर  are  BY  खाड़ी  के  बोलिविया  श्रौर  लैटिन  mid —

 में  कोलम्बिया  में  लोकप्रिय  हो  रही है

 कयोंकि  देशों  मे ंa  ध्यॉपार  संरक्रारी  निर्यातकों  ह थां  में  अत

 भारतीय  चलचित्र  fatale  निर्गर्म  के  fat  इन  देशों  में  फिल्म  कीं  सप्लाई  के  लिए  अनन्य  करार  करना

 संभव  नहीं  gate  ।  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम ने  ग्रफगानिस्ता  न
 झोसन.ठी ० ण्

 वी  ०,

 गवा
 नियत

 संघ

 अल्जीरिया  ae  मोजाम्बिक  के  साथ
 राजकीय

 स्तर  पर

 अनन्य  किए  जिनके
 gata  भारतीय  ७  सिंग  ही  इने  णी  कटी  फिल्में  सप्लाई

 करता  हैं

 +एक-बिव्रण  है

 विवरण

 भारतीय  त्र  निर्यात  द्वारा  भेजे
 गए

 विभिन्न  भारतीय  फिल्म के
 के  प्रस्तावों

 से  बर्मा

 आल  तब

 लगभग

 फिल्में  चनती  ।  वह  प्रात  फ्ल्म  झ्रासतन  लगभग

 स्पए  की  रीयलटी  देती  है
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 Written  Answers  22  Asadha,  1899  (Saka)

 जराक  :

 राकी  राजकीय  एजेंसी  का  प्रतिनिधि  मंडल  साल  में  एक  बार  भारतीय  चलचित्र  निर्थात  निगम

 ।  इराकी  प्रतिनिधि  को  3  1977 के  पास  भारतीय  फिल्मों  का  चयन  करने  के  लिए  झ्राता  है

 से  16  1977  तक  नई  दिल्ली  में  हुए  छठे  अ्रंतर्राष्ट्री  फिल्म  समारोह  में  भारतीय  चलचित्र

 निर्वात  निगम  द्वारा  लगाए  गए  पिछले  फिल्म  बाजार  में  झ्रामांत्रित  किया  गया  था  ।  fren  बाजार  में

 इराकी  प्रतिनिधि  ने  3,000  पौंड  प्रति  फिह्म  के  श्रौसत  मूल्य  पर  24  भारतीय  फिल्में  खरीदने  के  लिए

 करार  किया  |

 झफगानिस्तान  :

 काबुल  में  27  1975  को  सरकारी  स्तर  पर  किए  गए  फिल्म  जिसे  भारत  सरकार

 की  प्रोर  से  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  श्रौर  अ्रफगानिस्तान  सरकार  की  श्रोर  से  श्रफगान  फिल्मस

 छारा  कार्यान्वित  किया  जाता  के  भझ्रन्तगंत  2,4  9,750  /-  श्रमरकी  डालर  के  कुल  मूल्य  की  45

 फिल्मों  की  सप्लाई  के  लिए  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  ae  mania  फिल्म्स  के  बीच  29

 मई  1977  को  श्रौर  करार  हुआ  ।  इन  फिल्मों का का  निर्यात  1977  से  शुरू  होना  है  ।  पहले

 भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  ने  के  कुल  मूल्य  की  32  भारतीय  फिल्में  श्रफगान

 काबुल  को  सप्लाई  की  थी  ।

 सालदोव  :

 मालदीव  सरकार  प्रति  सादी  फिल्म  ौर  प्रति  रंगीन  फिल्म  े

 |  ह किराए  पर  इस्तेमाल  की  हू  ई  चलने  योग्य  fret  को  ले  ने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  चनी  हुई  frei

 की  इस्तेमाल  की  गई  जैसे  ही  भारत  के  वितरकों  द्वारा  स्थानीय  सकिटों  से  स्पेयर  कर  जाती

 उनको  मालदीव  में  एक  सप्ताह  के  प्रदर्शन  के  लिए  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  ।

 असन  टी ०  ato

 श्रोमन  सरकार  का  एक  प्रतिनिधि  भारत  श्राया  श्रौर  उसने  प्रिव्यू  करने  के  पश्चात  प्रति  फिल्म

 रियल्ज  के  श्रौसत  मृत्य  पर  दस  फिल्मों  का  चुनाव  किया  |

 सोवियत  संघ  :

 1977  में  फिल्म  बाजार  दिल्ली  में  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  ate  ५ सोवेक्स

 पोर्ट  मास्को  के  बीच  एक  करार  gm  ।  इस  करार  के  meta  सोवेक्सपोर्ट  pen,  मास्को  के

 भारत  स्थित  प्रतिनिधि  द्वारा  MeATST  रूप  से  चनी  हुई  फिल्मों  को  प्रिव्य  शरर  अन्तिम  चयन  के  लिए

 मास्को  भेजा  जाना  ।  अब  तक  श्रन्तिम  चयन  के  लिए  दस  फिल्में  मास्को  भेजी  जा  चुकी  है  श्रौर

 अन्तिम  निणंय  की  प्रतीक्षा  है  |  सोवेक्सपोर्ट  मास्को  द्वारा  फिलहाल  डबिंग  सामग्री  सहित

 2,  00,000  रुपए  प्रति  फिल्म  के  श्रौसत  मृत्य  पर  लगभग  दस  भारतीय  फिल्में  प्र  तिव  उठाई  जाती  है  ।

 नेपाल :

 इसी  प्रकार  का  श्रनन्य  करार  1977  में  fren  बाजार  में  भारतीय  चलचित्र  निर्मात
 निगम  और  रायल  नेपाल  fear  नेपाल  के  बीच  eat  ।  वित्तीय  श्रौर  वितरण  की  श्रन्य्मात रिक
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 13  1977  लिंखिंत  उत्तर

 समस्याश्रों  क ेकारण  नेपाल  फिल्म  निगम  नें  इसे  करार  के  wa  तक  कोई  भारतीय  फिल्म  नहीं

 सरीदी है  ।

 उप्रल्जीरिया  :

 अल्जीरियन  स्टेट  एजेंसी  अर  भारतीय  चलचिद्न  निर्यात  निगम  के  बीच  1977  में

 अल्जीरिया  में  एक  करार  ea  जिसके  अन्तर्गत  वे  1977  के  दौरान  तीस  फिल्में  खरीदने  के  लिए  सहमत

 दो  गए  इस  करार  के  अन्तगत  उन्होंने  अब  तक  दस  फिल्मों  की  मांग  की  है  झ्रौर  भ्रबतुबर  1977  में

 atc  फिल्मों  के  लिए  आ्राडर  देने  के  लिए  वायदा  किया  है  ।  दस  फिल्मों  को  भेजने  से  पहले  इनके  लिए

 wart  को  अ्त्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 सोजास्बिक  :

 मोजास्बिक  की  स्टेट  एजेंसी  के  प्रतिनिधि  ने  भारतीय  चलचित्न  निर्यात  निगम  का  दौरा  किया

 सर  ्राठ  फिल्मों  की  सप्लाई  के  लिए  करार  किया  ।  श्रब  तक  उन्होंने  पांच  फिल्मों  की  मांग

 की  जिसके  लिए  श्रनुबध  हस्ताक्षर  के  लिए  भेज  दिये  गये  हूँ  ।  करार  के  भ्रनुसार  प्रति  फिल्म  देय

 झौसत  रायल्टी  1,000  डॉलर  है  ।

 fara  तथा  समाचार  चित्रों  के  साध्यम  से  सुधार  लाने के  लिए

 योजना

 3431. श्री  के  मालझा  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  aa  fra  अर  समाचार  चित्नों  के  माध्यम  से

 सामाजिक  तथा  नैतिक  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  ;  भर

 यदि  तो  झाकाशावणी  श्रौर  दूरदर्शन  केन्द्रों
 से

 फिल्मों  के  छांटने
 तथा,प्रसारित

 करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  )
 :  सरकार  का  यह  बराबर

 अयत्न  रहता है  कि  टेली  विजन  ate  श्रव्यदश्य  माध्यमों  से  साथेक  ate  सामाजिक  रूप  से  सौंदेश्य

 कार्येक्रम  प्रस्तुत  करके  सामाजिक  शौर  नैतिक  सुधार  लाया  जाए  ॥

 फिल्मी  at  का  चयन  करने  के  लिए  झाकाशावणी  के  केन्द्रों  पर  भाषायी  झ्राधार  पर

 विभागीय  चंयन  समितियाँ  बनी  हुई  है  ।

 बम्बई  की  aaa  समिति  फीचर  फिल्मों  किए  जाने  के  लिए  उनके  फिल्मी  गीतों

 सहित )  का  चयन  करती
 “

 जैसे  कार्यक्रमों  के  लिए  फिल्मी  गीतों  का  चयन  संबंधित

 दुरदर्शन  eg  के  निदेशक  द्वारा  किया  जाता  है  ।
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 a  रा

 ग्र  Tes कटक
 ATaNT

 3432.  श्री के०  मालन्ना :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  गांगों  से  बेरोजगारी  की  समस्या  दूर  करने  के  लिए  एक  ग्राम्य
 उद्योग  श्रायोग.स्थापित  करने  का  है  att

 यदि  a,  तों  इस  की  रंथापना  कब  तक  कर  दी  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  जाचं  .  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  |

 दिल्ली  में  wag  दाराब  श्रौर  स्वापक  अ्रौषधियां  को  बिक्री

 3434.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गोड़ा  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  में  गत  at  के  दौरान  अवध  शराब  श्र  न्य  स्वापक  नशीली

 चीजों  की  बिक्री  में  असाधारण  रूप  से
 वृद्धि  हुई  है  ;

 भ्ौर

 !
 लिए  सरकार  ने यदि  तो  इस  प्रकार  के  गैर-कानुनी  व्यापार  को  रोकने के

 क्या  कार्येवाह्दी  की  जिससे  स्वास्थ्य  के  लिए  गम्भीर  खतरा  श्रौर  कानून  एवं  व्यवस्था  सम्बन्धी

 समस्यायें  उपस्थित  होती  हैं ?

 गह  मंत्री  चरण  झर  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  पिछले

 ay  की  तुलना में  1976  के  दौरान  उत्पादन शुल्क  श्रधिनियम  तथा  अफीम  के  mets  facet

 में  पजीकृत  किए  गए  मामलों  की  में  वुद्धि  हुई  थी  ।  1976  के
 दौरान

 दिल्ली  में
 पकड़ी

 गई  स्वापक  श्रौषधियों  की  म्गत्ना  में  भी  वृद्धि  हुई

 vada  एजेंसियों  द्वारा  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  तसंकरों  तथा  wea  ay arafyar

 के  विरुद्ध  कारवाई  तेज  कर  दी  गई

 देश  में  व्यसन  की  ate  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  भी  नियकत
 की  गई

 तालचेर  में  हांडोढ़रा  कोयला  खान  का  प्रबन्ध

 3435.
 श्री  समरन्द्र  कुन्ड  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीय  कोयला  प्राधिकरण  ate  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ने  उड़ीसा

 सरकार  अर  एक  गर-सरकारी  प्रबन्ध  से  तालचेर  स्थित  हांडीढ़ेरा  कोयला  खान  का  प्रबन्ध

 झपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  श्रौर  भारतीच  कोयला  प्राधिकरण  के  बीच  इस  न्नाशय
 का  कोई  समझौता  gat  था  कि  एक  निर्दिष्ट

 समयावधि  के  भीतर  कोयला  खान  का  पुरा
 उत्पादन  शुरू  किया  जाएग molly
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 यदि  at,  तो  समझौते  क्  मुख्य  बातें क्या  हैं  ;  .

 (a)  उत्पादन  पुरी  तरह  श्रारम्भ  करने  श्रौर  किए  गए  कर्मचारियों  को  पुनः
 काम  पर  लगाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उर्जा  मंत्री  पी०  :  नही ं।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  नेਂ  खनन  पट्टे  स्वीकृति  के  लिए  उड़ीसा  सरकार

 को  श्रावेदन-पत्न  भेजा  है  ।  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  फिर  खान  सुरक्षा
 निदेशालय  के  निर्देश  के  श्रनुसार  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  खान  से  पानी  हटाने  का  काम  कर

 रही  है
 ।  कोलियरी  में  श्रागामी  कार्य  के  बारे  में  कोई  भी  निर्णय  खनन  पट्टे  की  मंजूरी

 खान  का  समुचित  सर्व  हो  जाने  के  बाद  ही  लिया  जा  सकेगा  छंटनी  किए  गए  कमंचारियों

 के  रोजगार  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा

 उड़ीसा  सरकार  के
 बीच

 हुई  चर्चा  के  दौरान  इस  बात  पर  सहमति  हुई
 थी  कि

 पहले

 धन्ना  कोलियरी  में  काम  करने  वाले  उन  95  स्थायी  श्रमिकों  की  छानबीन  की  जाएगी  जिनकी

 सेवाएं  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  1971  में  Ho  गोएनका  को  दे  दी  गई  थीं  AIT  इस  प्रकार

 चुने  हुए  लोगों  जब
 कभी  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  fo  के  उड़ीसा  क्षेत्र  में  संगत  वर्ग  में  जगहें

 खाली  होंगी  तब  निथुक्ति  में  वरीयता  दी  जाएगी  ।  इस  अआधार  पर  38  कामगारों  को

 धुप्ना  कोलियरी  भें  पानी  निकालने  के  काम  पर  लगाया  जा  चुका  स्थिति  को  देखते

 जब  तब  खनन  पट्टा  मंजूर  नहीं  हो  जाता  इन  कामगारों  को  लम्बी  अवधि  के  श्राधार  पर

 रोजगार  देने  की  सम्भावना  नहीं

 जहाज  चलाने  के  लिए  कर्मो  तालिका

 3436.  श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  क्या  नौवहन  श्र  पारवहन  ् मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रापोत  स्थिति  के  दौरान  बम्बई  पत्तन  पर  जहाज  उनका  लंगर  डालने  त्रौंर

 लंगर  हटाने  के  लिए  कामगारों  के  में  कमी  कर  दी  गई  थी  ;

 क्या  उक्त  कमी  के  परिणामस्वरूप  क्रेन  ड्राइवरों
 IT

 न्य  कमियों  की  मृत्यु

 हुई  श्रौर  वे  mand  हो  यदि  तो  कितने  श्रौर
 3

 क्या  सरशार  क  विचार  पिछलें  कर्मी-दल  को  बाल  करने  का  ्

 प्रधान  मंत्री  (att  मोरारजी  :  द

 नहीं  ।

 पत्तन  में  मेत्रीपुर्ण  श्रौद्योगिक  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  21  1977

 की  संसदीय  कार्य  att  श्रम  मंत्री  ढारा  बताए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  श्रनुसार  इस  पर

 सहमति  हो  गई  है  कि  जो  परिवर्तन  उस  समय  तक  कार्यान्वित  नहीं  किए  गए  वें  न  लिए
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 1  1  नान  ee ब

 जाएं  ।  परिवर्तन  जो  श्रांशिक  रूप  से  कार्यान्वित  किए  गए  art  कार्यान्वित  न  किए  जाएं

 जहां तक  पहले  से  किए  गए  परिवर्तनों ar  सम्बन्ध  «८  बम्बई  पत्तन  न्यास
 संघों

 के  बीच  परस्पर  संतोषजनक  केसलें  के  के  लिए  विचार-विमर्श  किया  इन

 मागंदर्शी  सिद्धान्तों  पर  बम्बई  पत्तन  न्यास  द्वारा  कार्यान्वयन  किया गया  है  ?

 समाचारਂ  के  ढंग  पर  समाचार  एजेंसियों  की  स्थापना

 3437.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक :  क्या  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगें

 क्या  को  स्वायत  निकाय  में  बदलने  निर्णय  ले  लिया  गया

 क्या  सरकार का  विचार  समाचार  के  ढंग  पर  सरकारी  नियंत्रण  से  मुक्त  we

 अ्रधिक  समाचार  :  एजेंसियों  स्थापना  करने  का  है

 यदि  तो  उन्हें  प्रारम्भिक  भ्रवस्था  में  सरका  क्या  सुविधायें देने  को

 विचार है  ;  श्रौर

 क्या  ऐसी  समाचार-एजेंसियों  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  तथा  wear  भत्तों  आ्रादि

 के  बारे  मं  कोई  निणय  किया  गया  है
 ?

 सुचना श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी ं)  से  ने

 समाचांर  '  के  ध  की  जांच  करने  तथा  उसके  भावी  के  बारे  में  सिफारिशें  करते  के  लिएं

 एक  समिति  fara  ate  सरकार  इन  मामलॉ पर  समिति  कीं  पर  उसकी  fete

 मिलने  पर  विचार  करेंगी  ।

 कमंचारियों  की  सेवा  निवत्ति  की  श्राय

 करग 3439.  डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  गृह  wat  यह  बताने  की  कपा

 कि

 क्य
 क्या  सभी  सरकारी  ्ौरर  अ्ध-सरकारी  में

 सेवा-निवत्ति  wa  को

 58  से  करके  55  वर्ष  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  के  विचाराधीन

 ौर

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  अर  उसके

 परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  ?

 गृह  मंत्री  चरण  जी  ATHIA श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Information  Centre

 be  pleased  to  state:
 3440.  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 (a)  whether  Information  Centres  are  being  opened  in  undeveloped  and  backward  areas;

 (b)  if  so,  when  ?
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 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  (a)  &  (0)  .

 cular  area.
 One  of  the  criteria  for  selecting  the  location  of  Information  Centres  is  the  backwardness  of  a  parti-

 However,  in  view  of  the  present  financial  limitations,  there  are  no_  proposals  for
 opening  additional  Information  Centres.

 बी०  जो०  वर्गीज  के  मामले  A  प्रेस  परिषद  का  निर्णय

 3441.  श्री  Sito  एम०  बनतवाला  :  क्या  सुचना  र  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  को  ऐसा  कोई  भ्रभ्यावेदन  दिया  गया है  कि  Glo ल्ी त्  जी०  वर्गीज  के  मामले  में

 प्रेस  परिषद  के  fara  को  सबको  बताया  शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  अर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  श्रौर  :  हां  ।  इस

 का  एक  पत्न  सरकार  को  प्राप्त  हुग्रा है  ।  एक  र  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  gar  है  जिसमें  कहा

 गया है  कि  निर्गय  को  प्रकाशित  करना  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है

 केल्दियम  कार्बाइड  उद्योगों  की  स्थापना के  लिए  श्राद्यय-पत्र

 3442.  श्री  सतीदा  श्रग्रवाल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975  के  कैल्शियम  का  वॉइड  उद्योगों की  स्थापना  के  लिए  कितने

 झाशय-पत्र  जारी  किये  गये  हैं  ;

 प्रत्येक  राज्य  से  श्राशय-पत्रों  के  लिए  कितने  श्रावेदन-पत्र  विचाराधीन  हैं  प्रौर  कब

 श्रौर  पुराने  yraaa-Tay  का  अ्रतिक्रमण  किया  गया  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  केल्शियम  कार्वाइड  पर  स्ट्रीम  बेस  के  रूप
 में  स्थापित

 किये  जाने  के  इच्छुक  एककों
 को

 प्राथमिकता  देने  का  दोनों  प्रकार  के
 उद्योगों

 के  लिए  कितनी  बेकार

 क्षमता  पड़ी  हुई  है  ?

 var  मंत्री  (ait  जाज
 :  (4  )  एक  विवरण  संलग्न है

 ।

 एक  भी  नहीं  सभी froidedt cat ar faqera पत्रों  का  निपटान  TTA Ty  के  श्राधार पर  किया  जाता

 है  शर  कोई  भी  पक्षपात  नहीं  किया  जाता

 यह  डाउन  स्ट्रीम  बेसਂ  के  उद्योगों  के  गुणावगुण  श्रौर  उनकी  अरथे-व्यवस्था  पर  निभर

 है  ।  ग्राम  तौर  पर  अधिष्ठापित  क्षमता के
 85

 प्रतिशत  से  का  उपयोग  विद्यत 9. ५  प्रधान  केल्शियम

 कार्बाइड  उद्योग  के  मामले  में  श्रच्छा  माना  जाता है  ।  इस  समय  देश  के मर्चेन्ट:प्रौर  डाउन  स्ट्रीम  ही

 प्रकार  के  एकक  TT  श्रधिष्ठापित क्षमता  के  81  से  89  प्रतिशत तक  कार्य  कर  रहे  हैं
 |
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 विवरण

 वर्ष  1975  से  1977  1977  की  अवधि  में  aa  कैल्शियम  कार्बाइड  एककों  के

 लिए  मंजूर  किए  गए  श्राशय-पत्नों  की  श्रलग-श्रलग  राज्यवार  संख्या  बताने  वाला  विवरण  |

 ह

 राज्य  संख्या

 अंध्र  प्रदेश

 बिहार

 हरियाणा

 कर्नाटक

 करल

 मध्य  प्रदेश

 मेघालय

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 —  ee

 योग  क  16

 ——
 न्

 बन

 Rates  of  Pension  for  Army  Personnel

 3443-  Shri  R.  L.  P.  Verma  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  rates  of  pensions  of  the  army  personnel  who  went  on.  pension  before
 ist  January,  1973  as  also  of  those  who  went  on  pension  after  January,  1973  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  increase  the  rates  of  the  pensions  of  those  army
 personnel  who  went  on

 pension
 before  January,  1973  ?

 Ram) The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  nam)  (a)  A_  statement  indicating  the
 rates  of  pension  admissible  to  Arm’  y  officers  and  |  ersonnel

 below  officer  rank  prior  to  1-1-1973
 and  from  1-1-1973  is  attached.

 (b)  No,  Siz.
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 Statement

 The  rates  of  pension  of  Army  personnel  who  retired  prior  to  the  1st  January  1973  and  those
 who  retired  on  ist  January,  1973  or  thereafter.

 (i)  Personnel  below  office

 ates  of  pen  n  prior  Rates  of  pension  from
 Rank  to  1-1-1073

 Minimum  Maximum  Maximum
 द  प

 Rs.  p.m  Rs.  p.m.  Rs.  p.m  Rs.  p-m.

 00  122  *00 Sepoy  40°00  72°  "6  "00

 Naik  40°00  81°  00  86-00  155  *00  (145°  00*)

 Havildar  43°00  gi:  00  98:00  159°00  (177°00*)

 Nb.  Subedar  60-00  122°  00  127°00  223°00  (239°  00*)

 Subedar  80-00  178°  00  162 *  00  ५08 *

 106 *  00  218:  00 Subedar  Major  197°  00  ५66 *  00

 *Effective  from

 (ii)  Permanent  Commissioned  Officers
 क

 Rates  of  pension  ‘Rates  of  +pension
 Rank  3 prior  to

 from  वना
 97

 Rs.  p.m,  Rs.  pm

 Subaltern

 Captain  377"  00  575-00

 Major  48260  675°00

 Lt.  Colonel  587:.00  775.0  9०9

 (2010116]1  900°  00
 698.0

 00

 Brigadier  606  00  1,000*00

 1,050*00
 Major

 General  735°  (00

 Lt.  General  .  ि  819-00  1,1000  ह

 General  1,008 *  00  1,200°00  (effect:  from
 (Chief  of  the  Ar  my  Staff  y  1-6-75)  ,

 nes

 @Effective  upto  31-5-1975.
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 ae  ee  ne  py

 (iii)  Special  List  Officers

 Rank  Rates  of  pension  Rates  of  pension  from
 prior  to  1-1-1973  1-1-1973

 epee

 Rs.  p.m.  Rs,  p.m

 Subaltern  247° 00  359.0  00

 Captain  354.0
 *  00  575.0  0.0

 Major  4517.0  0.0  675°  0.0

 Lt.  Col.  537
 *  0.0  7751.0 0.0

 Colonel  .  588°  00  goo’  00

 ाा

 (iv)  Military  Nursing  Service  Officers

 Rank  Rates  of  pension  prior  Rates  of  pension  from
 to  1-1-1973  1-1-1973

 —
 Rs.  p.m.  Rs.  p.m.

 Capt.  150°00  350°  00

 Major  238  ‘oo  4509.0
 *

 Lt.  Col  321  °00  550°  00

 Colonel  ,  378"  0.0  650°  00

 Brig.  च  च्  483  *00  750°  00

 Major  Gen.  @.  825°00

 @This  appointment  was  created  only  after  1-1-1973.

 Norge  rates  of  service  pension  of  corres  onding  ranks  in  the  Navy  and  Air  Force  have
 so  been  raised  with  effect  from  1-1-1973.

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रौर  उनके  पुत्र  को  सुरक्षा  पर  a

 3444,  श्री  ज्योतिमेय  बसु  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भूतपुव॑  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  श्रौर  उनके

 ga,  संजय  गांधी  की  रक्षा  पर  दिल्ली  में  तथा  दौरों  पर  (qr 7%  )  कितना  aw

 ear  ;

 वतमान  सरकार  का  बव्रिचार  उस  श्रनुचित  संशोधन  में  परिवतंत्त  करने  का

 है  जो  उन्होंने  1969  में  प्रधान  मंत्री  का  दौरा  श्रौ  र
 यात्ना  सम्बन्धी

 में

 किया  था  ;  atx

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?
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 गह  मंत्री  चरण  :  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  (  ग्रन्थालय
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  692/77)

 (@)  तथा  1969  में  व्ल्यू-बूक  में  कोई  श्रनुचित  संशोधन  नहीं  किया

 गया  था  ।  1969  में  किया  गया  एक  मात्र  संशोधन  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सम्बोधित

 चुनाव  सभाओं  के  प्रबन्धों  पर  सुरक्षा  की  लागत  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  तथा  सम्बन्धित

 नैतिक  दल  के  बीच  श्रावंटन  से  सम्बन्धित  है  ।

 झाकादावाणी  के  कार्यक्रमों  में  पवित्र  कुरान  की  प्रस्तुति

 3445.  श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री qe  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  उनकी  इस  का  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हु  है  कि  श्राकाशवाणी  के  कार्यक्रमों

 में  पवित्र  कुरान  की  प्रस्तुति  की  जाए  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  श्रौर  कया  श्रन्य  समुदायों

 के  पवित्र  ग्रन्थों  में  से  भी  प्रस्तुति  की  ?

 सुचना श्र  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण
 :  :  :  झ्ाकाशवाणी  के

 क्रमों  में  पवित्र  कुरान  तर  अरन्य  धर्मं  ग्रन्थों  के  पाठों  को  शोमिल  करने  के  लिए  प्रार्थनाएं  समय

 समय  पर  प्राप्त  होती  रहती  है ं।

 पवित्र  कुरान  सहित  धार्मिक  ate  WTEqilaeH  पाठों  से  उद्धरण  विभिन्न  weet

 पर  या  जब  किसी  विशिष्ट  कार्यक्रम  के  संदर्भ में  उचित  प्रसारित किये  जाते  हैं  ।

 विदेशों  के  सहयोग  से  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  शुरू  की  गई  परियोजनायें

 3446.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  विदेशों  की  सहायता  श्रथवा  सहयोग  से  कितनी

 परियोजनाएं शुरु  की  गई  हैं  ।  तथा  उन  से  सम्बद्ध  विदेशों  के  नाम  भी  दिये

 ;

 प्रत्येक  प्ररियोजना  पर  क्रितनी  लागत  श्रायेंगी  तथा  मशीनों  तथा  अ्रत्पावधि  और

 दीर्घावधि  सेवाओं  में  कितनी  faeatt  सहायता  श्रथवा  सहयोग  मिलेगा  ;

 वे  कब  शुरू  की  गई  श्र  वे  किन  तिथियों  को  पूरी  होंगी  ;  अर

 क्या  हमारे  age  खान  इंजिनियर  बिना  इस  प्रकार  की
 विदेशी  सहायता  के  इन

 को  शुरू  करने  में  सक्षम  नहीं  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  से  सुचना  एकत्न  की
 जा  रही  है  श्रौर

 सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 झाँसी  में  गत  रेल  हड़ताल  के  दौरान  गिरफ्तार  किए  गए  ta  कमंचारी  के

 परिवार के  सदस्यों  का  लापता  होना

 3447.  श्री  बाप  साहेब  TART  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झांसी  से  राम  fag  नाम  के  एक  रेल  कर्मचारी  को  रेल  हड़ताल  के  सम्बन्ध

 में  26  1974  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  शौर  उसकी  गिरफ्तारी के  ठीक  बाद  fast

 बाजार में  रह  रहे हे  उसके  परिवार  के  सभी  सदस्यों  को  धकेल  कर  बाहरकर  दिया  गया  तथा

 तभी  से  वे  लापता  है  रनर प्रौर  1977  में  राम  सिह  की  रिहाई  के  बाद  उसने

 र  पुलिस  से  पूछताछ  की
 परन्तु

 अ्राज  तक  वह  अपने  परिवार  के  सदस्यों  का  पता  नहीं  लगा

 सका ;  अर

 क्या  राख  सिंह  के  बारे  में  अराल  इंडिया  रेलवेमेंस फेडरेशन  ने  उन्हे  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत

 किया है
 ?

 ७

 गृह
 मंत्री  चरण  fag) :  त्रौर  :  अराल  इंडिया  स  फडरेशन  से

 इस

 में  एक  ज्ञापन  प्राप्त  gat  है  जिसके  साथ  af  राम  सिह  का  श्रावेदन  पत्र  है  ।  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  से  उनके  परिवार  का  पता  लगाने  के  लिए  उनकी  श्रावश्यक सह सहायता  करने  के

 लिए  अझ्रनरोध  किया  गया  है  ।

 Expenditure  incurred  on  setting  up  of  the  Office  of  Song  and  Drama  Division

 Shri  Shiv  Narain  Sarsonia 448.  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state

 (a)  the  expenditure  incurred  on
 the  setting  up  of  the  office  of  Song  and  Drama  Division

 before  and  after  1973  separately ;

 (b)  the  annual  expenditure  incurred  on  T.A.  and  D.A.  before  and  after  1973  ;  and

 (c)  the  number  of  Staff  Artistes  who  have  left  their  jobs  or  who  have  been  dismissed  from
 service  during  the  period  from  1973  to  1977  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani) :  (a)  and
 (७)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  (Placed  in  the  Library.  ‘See  No.  1..'
 693/77).

 (c)  (i)  Number  of  Staff  Artistes  who  left  their  jobs  60

 (ii)  Number  of  Staff  Artistes  whose  contracts  were  terminated  42

 Decentralisation  of  Delhi  Song  and  Drama  Division  Troupes

 3449.  Shri  Shiv  Narain  Sarsonia  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state

 (a)  the  effect  on  the  economy  and  efficiency  as  a  result  of  the  decentralisation  of  the  Delhi
 ‘Song  and  Drama  Division  troupes ;

 (b)  the  present  terms  and  conditions  and  security  of  service  of  the  staff  artistes  of  the  Song and  Drama  Division  ;  an

 (c)  the  number  of  annual
 programmes  organised  by  t the  Song  and  Drama  Division  itself in

 addition
 to  the  Sound  and  Light  Programme  before  and  after  1973  ?
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 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  :  (a)  The
 decentralisation  of  the  troups  has  resulted  in  economy  of  expenditure  on  TA/DA  of  Staff  Artistes
 for  tours  to  their  areas  of  normal  orperation,  though  there  is  no  discernible  change  in  the
 efficiency  of  the  troupes.  However,  as  several  factors  besides  the  decentralisation  effect  the
 efficiency  and  economy,  it  is  difficult  to  identify  the  exact  effect  of  decentralisation  on  the
 economy  and  efficiency.

 (b)  A  statement  giving  the  present  terms  and  conditions  of  the  staff  artistes  of  the  Song  and
 Drama  Division  is  enclosed  (Annexure-I).  (Placed  in  the  Library.  See  No.  L.T.-694/77).

 (c)  A  statement  is  enclosed  (Annexure-IT).  (Placed  in  the  library.  See  No.  L.T.-694/77).

 बिजली  को  मोटरों  के  मूल्य

 3450.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि 3

 क्या  कलकत्ता  ्रौर  बंगलौर  के  बिजली  की  मोटरें  बनाने  वालों  ने  मिलकर

 कुछ  झाकार  की  बिजली  की  मोटरों  के  मूल्यों  में  25  प्रतिशत  की  वृद्धि  कर  दी  है  ;

 )  कया  उक्त  उद्योग के  लिए  श्रपेक्षित  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि
 की  गई  है  ;

 ae
 ि

 यदि  तो  क्या  बढ़ाये  गये  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  तुरन्त

 वाही  करेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  जार्ज  से  :  उपलब्ध  सुचना  के  भ्रनुसार

 निर्याता्ों  ने  प्रकार  तथा  ares  पर  faaz  करते  हुए  अपने  मूल्य  4  से  18  प्रतिशत

 तक  बढ़ा  दिये  हैं  ।  फिर  भी  ये  बड़े  हुए  मूल्य  1974  से  1975  की  भ्रवधि

 में  प्रचलित  मूल्यों  से  कम  थे  व  इसके  बाद  मूल्यों  में  तेजी  से  गिरावट  arg  ।  विभिन्न  विशिष्टयों

 के  बिजली  के  मोटरों  के  थोक  बिक्री  मूल्य  के  सुचकांक  1974 के  185.2  से

 1976  में  घटकर  136. 9  रह  गये  ,
 1976  में  151. 2  तक  बढ़ें

 तथा
 1977

 में  169. 8  हो  गये  1970-71  =  100)

 बाजार  म्ल्यों  में  ये  अन्तर  निवेश  लागत  की  विभिन्नताश्रों  के  कारण  न  होकर  श्रपितु

 विभिन्न  प्रकार  के  मोटरों  की  मांग  तथा  सप्लाई  में  हुए  परिवर्तनों  के  कारण  हैं  ।

 भिन्न-भिन्न  विशिष्टियों  के  बिजली  के  मोटरों  पर  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  हैं  ।  फिर  भी
 =

 सरकार  ग  श्रावश्यक  वस्तुझ्नों  के  मूल्य  स्थिर  रखने  की  श्रावश्यकता  उद्योग  को  बता  दी

 तेजयुर सिलघट  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  सड़क पुल

 3451.  श्री  पु्ण  सिन्हा  :
 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पूर्वोत्तर  परिषद्  के  श्रस्तरगंत  तेजपुर  सिलघट  स्थान
 पर  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर

 दो  किलोमीटर  लम्बे  सड़क  पुल  का  सर्वेक्षण  तथा  उसके  प्रकार
 की  योजनाएं पूरी  हो  गई  हैं  ;
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 ee  गा

 ह  )  कथा  पूर्वोत्तर  परिषद  ने  निरन्तर
 अनेक

 वर्षों  जनता  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते

 हुए
 इस  ga  के  निर्माण  हेतु  श्रावश्यक

 1  देने  के  लिए  भारत  सरकार  की  एक  प्रस्ताव

 भेजा  त्रौर

 यदि  तो  क्या धन  की  व्यवस्था  सहित  योजना श्रायोग की  मंजूरी  शीघ्र  ही  दे

 दी  जा rest  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  को  एजेन्सी  के  माध्यम  से  चालू  योजना  अवधि  में  इस  पुल

 का  निर्माण-कार्य  पुरा  हो  सके  ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  नहीं  ।

 ।  परिषद्  से  विचाराधीन  है  श्रौर  हाल  ही  में  पुल  लिए  अ्रपेक्षित

 चित्तपुरति  के  लिए  परिषद्  के  सचिव  से  सुझाव  प्राप्त  sat  है

 चूंकि  प्रस्तावित  पुल  राज्य  सड़क  पर  पड़ता  ग्र्त  इसके  वित्तपोषण

 इत्यादि  का  प्रश्न  राज्य  के  कार्यक्षेत्र  के ग्रन्तगंत  stat  इसलिए  उत्तर  पूर्वी  परिषद  सचिवालय

 को  सलाह  दी  है  कि  विस्तृत  जांच के  पुरा  हो  जाने  के  पश्चात  मामले  को  धन  की  व्यवस्था के

 राज्य  सरकार  योजना  प्रायो  के  सामने  रखे  ॥

 कोका  कोला  दारा  fait  मद्रा  विनियमन  श्रधिनियस  के  उपबंधों  के  पालन

 के  बारे  में  मंत्रियों  की  बैठक

 3452.  श्री  धर्मासह  भाई  पटेल

 श्री  रोतलाल प्रसाद  वर्मा

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कीका  कोला  एक्सपो  कारपोरेशन  विदेशी  मुद्रा .  अधिनियम  के

 उपबन्धों  के  पालन  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  के  लिए  मंत्रियों  के  एक  ग्रूप  ay  22  1976

 को  बैठक  हई  थी  ;

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;  श्रौर

 इसके  बाद  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (oat  जाजें  जी  a

 मन्त्रिमण्डल  बौर  मन्त्रिमण्डल  की  किसी भी  उप-समिति  के  विचार  विमश  गुप्त  होते

 हैं  प्रौर  उन्हें  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  |

 भारतीय  ford  बैंक  ने  15  1977  की  विदेशी  मद्र  विनियमन  झ्रधिनियम

 की  धारा  29  के  श्रन्तर्गत  झ्रादेश  जारी  करके  कोक़ा  कोला  निर्यात  निगम  को  wea  बातों  के

 साथ-साथ  भारत  में  भ्रपने  मौजूदा  निर्माण  सम्बन्धी  कार्यकलाप  इस  शर्त  पर  जारी  रखने  की

 मंजूरी  दे  दी
 है

 कि
 कम्पनी

 की
 भारतीय  शाखा  को  एंक  भारतीय  कम्पनी में

 बदल
 दिया

 जाएगा  श्रौर एक  वर्ष  के
 अन्दर  निवासी

 की  इक्यिटी  पूंजी  40%,  से  अधिक  नहीं  होगी

 विदेशी  मुद्दा  विनियमन  श्रधिनिक्म की  धारा  28  के  .  व्यापार  चिन्हों
 की  स्वीकृति  लिए

 दिया
 गया

 श्रावेदन  प्रभी  भारतीय  रिजवें  बैंक  के  विचाराधीन है  |
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 Badges  manufactured  by  ordnance  Clothing  Factory  Shahjahanpur

 3453-  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  the  different  types  of  badges  manufactured  in  Embroidery  Department  in  Ordnance
 Clothing  Factory,  Shahjahanpur  by  embroiderers  ;  an

 (७)  whether  badges  etc.  are  manufactured  only  in  Shahjahanpur  in  the  country  and  whether
 contract  for  the  manufacture  of  badges  has  been  given  to  some  persons  in  Delhi  by  the  Ministry
 of  Defence  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  The  following  five  types  of
 badges  and  three  types  of  titles  are  currently  being  manufactured  in  Embroidery  Section  at  the
 Clothing  Factory  Shahjahanpur

 Badges  Arm.  Bugles  Worsted.
 Badges  Arm  Parachutist  with  Wing.
 Badges  Arm  Crossed  Sword  PT.
 Badges  Breast  APTC  EMBD.
 Badges  Arm  Bomb  disposal.
 Titles  EMBD  PTD  OG  various.
 Titles  EMBD  PTD  OG  Rifle  Green.

 Titles  NCC  Various.

 (b)  Amongst  the  Ordnance  Factories,  badges  are  manufactured  only  in  Shahjahanpur,
 However,  an  order  for  a  small  requirement  for  two  types  of  badges  introduced  recently  by  the
 Air  Force  has  been  placed  on  two  firms  through  the  Tender  Purchase  Committee  of  the  Air  Force

 One  of  these  two  firms  is  Delhi  based. since  the  requirement  was  considered  urgent.

 बम्बई  पत्तन  न्यास  के  मूल्यांककों से  प्रम्यावेद  ।

 3454.  श्री  पी०  एच०  ama  e  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 क्या  मंजूरी  वोडं  द्वारा  वेतनमान  का  संशोधन  करने  के  बारे  में  बम्बई  पत्तन

 न्यास  वे  मूख्यांककों  से  मई  या  1977  महीने  में  सरकार  को  कोई  लिखित  श्रभ्यावेदन

 प्राप्त
 दमा

 है  ;  शौर

 यदि  तो  उक्त  भ्रभ्यावेदन  के  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने

 का  प्रस्ताव है  ?

 देसाई  1  6.  ग
 प्रधान  मंत्री  सोरार  जो  रस  #  क  जी  t

 वेतन  पुनराक्षण  समिति  की  सिफारिशों  mr  सम्बन्धित  परिसंघों  के  प्रतिनिधियों  से

 विचारविमर्श  हो  है  ।

 सिंगरेनी  कोयला  खानों  के  उत्पादन  बाधा

 3455.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 थ ह
 क्य

 सरकार  को  पता  है  कि  सिंगरेनी  कोयला  खोनों  में  16  1977  से

 बिलकुल  ही  उत्पादन नहीं  हो  रहा
 है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिदिन  3  लाख  रुपयों  की  हानि  होती  है  ;
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 ब  ह

 क्या  यह  सच  है
 कि

 ए०  श्राई० टी  ०  यू०सी ०  की
 जनरल  परिषद

 वे
 सदस्य

 श्री  द्वारिका

 fae  द्वारा  किए  गए  प्रयास  ast  an
 हू  ु  ्य  aif  प्रबन्धकों  ने  समस्या  पर  विचार  करने  से

 इन्कार  कर  दिया  ;

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूरा  व्यौरा  क्या  है  ;  त्र

 मजदूरों  की  माँगों  को  पूरा  कराने  &  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 .?

 सिर SINT
 नय गे  द
 कोलियरीज  में  16  1977 ऊर्जा  मंत्री  पी०

 से  उत्पादन  में  कोई  रुकावट  नहीं  are  ।  यह  प्रश्न  सिंगरोली  कोयला  क्षेत्र  के  बारे में

 इस  कोयला  क्षेत्र  की  झिगरदा  कोयला  खान  में  16  से  27  1977  तक  एक

 हड़ताल  हई  थी  ।

 नौ  प्रभावी  काय  दिवसों  के  दौरान  प्रतिदिन  लगभग  -  1  लाख  रुपए  की  अनुमानित

 शद्ध  हानि  हुई  थी  ।

 (1),  ate  प्रबंधकों
 तथा

 संयुक्त  खदान  मजदूर  संघ  (To  श्राइ<८  ट, ०  यू०

 के  प्रतिनिधियों  बीच  हुई  एक  समझौते  के  बाद  27  1977  को  हड़ताल  वापस  ले  लथ  गई

 थी  ।  कामगारों  की  मांगों  पर  इस  समझौते  की  शर्तों  के  अनततार  विचार  किया  जाएगा

 ८  बाजार  पत्रिका  समूह  हारा  आफ  इन्दिराਂ  का  प्रकाशन

 3456.  श्री  ज्योतिमेय  बसु  :
 क्या  सुचना  श्रौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  aaa  बाजार  पत्निका  समूह  ने  ‘feqacty  आफ  इन्दिराਂ  नामक  एक  प्रकाशन

 निकाला  था  ;

 यदि  तो  कया  दृश्य-श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  ने  उसमें  विज्ञापन  दिए  थे  ;  भ्ौर

 थे  त्रौंर  क्या  खक्ते  प्रकाशन यदि  तो  कितनी  कीमत  के  विज्ञापन  fer  गए थे '
 निकाला  ay  गया  था  ौर  क्या  विज्ञापन  दिए गए  थे  त्ौर  उनके  लिए  भुगतान  कर  दिया  गया

 था ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी ):  अवार

 श्रम त  बाजार  afaat  समूह  द्वारा  कोई  प्रकाशन  निकाला  गया  था  तो  वह  भारत  सरकार

 की  जानकारी में  नहीं  तो  विज्ञापन  तरार  प्रचार  निदेशालय  ने  उसको  कोई  विज्ञापन

 नहीं  दिया  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पें  दान

 3457.  श्री  alo  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  27  को  टाइम्स  श्राफ  इंडिया  में  प्रकाशित  इस  अ्राशय

 के  सगाचार  की  श्र  दिलाया  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  राजनैतिक  पेंशन

 देने  की  योजना  के  विरुद्ध  हैं  ;  DT
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 लिखित  उत्तर

 ई  गवा

 22  1899

 यति  र्णि  उन  स्वतन्त्रता (a)  क्या  इस  सन्दर्भ  में  सरकार  यह  व्यवस्था  करेगी  कि  इस

 सेनानियों  की  पेंशन  पर  जो  पहने  ही  दी  जा  चुकी  तथा  जिन  पर  श्रभी  निर्णय  लिया

 जाना है  बया  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 स्वतन्त्रता
 सेनानी  पेंशन

 योजन जना  का [9  मंत्री  चरण  :  )  श्र  :

 पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  तथा  al 2  कोई  श्रन्तिम  निर्णय  नही ंं  किया  गया  है  ।

 ‘gate  वाज  रेडी  फार  ज०  पी०  क्रीमेदानਂ  छीषेक  के

 ज श्रन्तगत  समाचार

 3458.  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 श्री  मत्यजय  प्रसाद  वर्मा

 श्री  राघव  जी

 श्री  एस०  कुन्डु

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा

 कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  28  1977
 के

 टाइम्स  के  पष्ठ  16  पर

 वाज  रेडी  फार  ज०  पी०  क्रीमेंशनਂ  शीर्षक  के  श्रन्तर्गत  छपे  समांचार  की  त्र  दिलाया

 गया है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तत  तथ्य  कया  हैं

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गृह  मंत्री  (at  चरण  fag)  जी  श्रीमाने  |

 बिहार  सरकार  ने  सूचित  fear  है  कि  चंकि  श्री जय  प्रकाश  नारायण

 का  स्वास्थ्य  गंभीर  चिन्ता  का  कारण  होता  जा  राज्य  सरकार  उनकी  मृत्य

 की  दुर्भाग्यपूर्ण  संभाव्यता  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  लिए  यह  mama  लगाकर  कि  उनका

 दाह  संस्कार  पटना  में  किया  संकट  के  समय  के  लिए  योजना  तैय  र  की  थी  ।

 चूंकि  यह  प्रत्याशित  था  कि  aga  बड़ी  संख्या  में  लोग  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  को  श्रपनी

 प्रतिम  श्रद्धांजली  देना  भ्रन्त्येष्टि  में  जनता  व्यवस्थित  रूप  से  शामिल  होने  त्रौर

 कानून  तथा  व्यवस्था  वनाए  रखने  के  लिए  संकट  के  समय  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  थी  ।

 राज्य  सरकार  ने  स्पप्ट
 रूप

 से  इस  वात  से  इन्कार  किया  है  कि  श्री जय  प्रकाश  नारायण  की

 गुप्त
 त्र  येष्टि  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई  थी  ।

 हिन्दुस्तान waite  कालामासेरी में  हड़ताल

 3459.  श्री  कंवर  लाल  गप्त

 श्री  पी०  Bo  कोडियन

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के
 कालामासेरी  यूनिट  में  ह  इताल  ;
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 (a  )  गाद  हा,तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  कया  हैं  ate  सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिए  सरकार

 नने  क्यां  कार्येवाही  की  हैं  ,  तौर

 इस  हड़ताल  के  कारण  प्रतिदिन  कितनी  हानि  हो  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  हां

 एच०एम०टी०  के  कालामासेरी  स्थित  एकक  की  सभी  10  यूनियनो ंने  20

 1977  को  एक  तुरन्त  मांग-पत्र  प्रस्तुत  किया  ।  मुख्य  मांगों  में  वर्ष  1975-76  के  लिए

 aga  बोनस  का  प्रोत्साहन  बोनस  में  दी  गई  दरों  की  सभी  कर्मचारियों

 को  उच्चतर  वेतन  ग्रेड  नगर  प्रतिपूर्ति  जिन  की  सेवाएं  समाप्त  कर

 दी  गई  है  उनकी  अवकाश  सुविधाएं  ate  wer  सुविधाएं  फिर  से  प्रदान

 निर्वाह  quate  का  काम  करने  की  स्थिति  में  सुधार  we  1-1-1977  से

 प्रतिमाह  100  रुपए  की  अझन्तरिम  राहत  का  भूगतान  करना  सम्मिलित  था  |

 उपर्युक्त  मांगों  दे  बारे  में  यूनियनों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गया  था  |  उप-श्रमापुक्त

 के  समक्ष  समझौता  बैठकें  हुई  थीं  ।  समझौता  वार्ताश्रों  के  दौरान  प्रबन्धकों  ने  15  दिनों  का

 FTAA  योग्य  अग्रिम  वेतन  जिसे  विचार-विमर्श  होने  तक  वसूल  किया  जायेगा/समायोजित  किया

 अझौर  वार्षिक  बोनस  के  भुगतान  की  योजना  तय  जो  उत्पादकता  से  जूड़ी  का

 प्रस्ताव  किया  ।  यह  प्रस्ताव  यूनियनों  ने  श्रस्वीकार  we  दिया  था  ।

 श्रमिक  1977 से  हड़ताल  पर  हैँ  ।  स्थिति  पर  कड़ी  निगाह  जा  रही  है  ।

 प्रबन्धक  ौर  अग  बात  करने  को  तैयार  हैं  जिससे  संतोषजनक  समझौता  हो  सके  |

 राज्य  सरकार से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  हड़ताल  समाप्त  करने  लिए  ag  बातचीत

 फिर  से  शुरू  करने  में  ौर  उपयुक्त  समझौता  करने  में  सहायता  प्रदान  करे

 उत्पादन  में  प्रतिदिन  3  लाख  रुपए  की  हानि  होने  का  अनुमान  है  ।

 केन्द्रीय  मंत्रियों  को  योजना  श्रायोग  सें  किया  जाना

 3460.  श्री  पी०  जी०  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  नव  गठित  योजना  अयोग  में  केन्द्रीय  गह
 मंत्री
 ee  al  दे  अर  रक्षा  मंत्री  को  अयोग

 के  सदस्यों  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  है  ;

 यदि  हां,तो  सरकार ने  उक्त  दोनों  मंत्रियों  को  ate  में  किन  कारणों  से  शामिल

 किया है  ;

 क्या  प्रस्तावित  नई  योजना  के  नवीक
 मान बतलाता
 र  ण  Te  रचना  में  भारी  श्रौद्योगीकृत  ढांचे

 की  बजाप  विस्तुत  कृषि  झभिमुखीकरण  ौर  ग्रामीण  विकास  पर  अधिक  जोर  fear  गया  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 13  TATE;  1977
 पना  गदल

 पर
 रख  गए  पत

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  )  जी  ।  इसमें  वित्त  मंत्री  भी  शामिल  हैं हैं

 (a) )  योजना  श्रायोग  में  मंत्रिमंडल  स्तर  के  मंत्रियों  को  शामिल  करने  का  यह  arr  है

 कि  मंत्रिमंडल  श्र  प्रायोग  के  बीच  घनिष्ठ  समझ-बझ  बनी  रहे  ताकि  योजना  की  नीतियों  श्नौर

 कार्यक्रमों  के  बेहतर  निर्माण  ate  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 झौर  सरकार  की  कृषि  श्रौर  ग्रामीण  विकोस  कार्यक्रमों  को  सर्वोच्च

 प्राथमिकता  देने  की  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजनां  में  इंसका  पूर्ण  विवरण  दिया  जाएगा  ।  जहां

 तक  सम्भव  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तिम  वर्ष  के  लिए  वार्षिक  योजना  में  भी  इस

 नीति  को  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।

 Pakistani  Nationals  under  detention

 3401  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  Pakistani  nationals  (Bengalis  and  Sindhis)  who  are  still  under  detention
 in  various  jails  of  the  country  since  1971  Indo-Pak  war  ड

 (b)  the  expenditure  incurred  by  Government  on  them  so  far  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  return  them  to  Pakistan  ?

 Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh) :  (a)  to-(c)  Information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 सभा  पटल
 पर

 रख
 गए

 पत्र

 S  LAID  ON  THE  TABLE AAP  EIN

 योजना  श्रन्तरिक्ष  विभाग  तथा  परमाण  ऊर्जा  विभाग  के  की  विस्तृत

 मांग

 sara  मंत्री  मोरार  जी  :  भ  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1)  वर्ष  1977-78  के  लिए  योजना  मंत्रालय  के  श्रनुदानों  की  विस्तृत  मांगों

 तथा  ash  की  एक  प्रति  ।

 (2)  बर्ष  1977-78  के  लिए  भ्ास्तरिक्ष  विभाग
 के

 श्रनुदानों  की  विस्तृत  मांगों

 तथा  dash  की  एक  प्रति  ।

 (3)  वर्ष  1977-78  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  भ्रनुदानों  की  विस्तृत  मांगों

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक प्रति ।

 [aera  रखा  |
 देखिए

 do  67317.0

 2.0
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 Papers  Laid’  on  the  Table  July  13,  1977

 ना

 श्रखिल  भारतीय  सेवायें  प्रघिनियम  के  orate  श्रधिसुचनायें

 गह  मंत्री  (ot  चरण  fae) :
 मैँ  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पंटल  पर  रखता  हूं  :

 श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  weave

 लिखित  श्रधिसूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  —_— a

 1977  जो  दिनांक श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  )
 दूसरा  संशोधन  नियम

 25  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रधिसूचना  संख्या  सा  ०सां
 ०नि०  815

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 शभ्रखिल  भारतीय  सेवाएं  संशोधन  1977  जो  दिनांक  25

 1977 के  भारत  के  राजप  में  झ्रधिसूचना  संख्या  Atoatofao  826  में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  (ze)  )
 तीसरा  संशोधन  1977  जो  दिनांक

 1  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या  सा०सां०नि०

 431  में  प्रकाशित  हुए थे  |

 प्रिन्धालय में  रखा  गया  |  देखिएं  सं०  Tao  eto  674/77]

 भारतीय  फिल्म  तथा  टेलीविजन  संस्थान  फिल्म  वित्त  निगम  के

 वाधघिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरी  क्षित
 लेखें

 सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री  एल०  Fo  श्रडवाणी :  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं

 (1)  भारतीय  फिल्म  तथा  टलीविजन  पूना  के  वर्थ  1976-77  के  fHat-

 कलापों  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक

 प्रति  तथा  लेखपिरीक्षित  लेखे  |

 1956  की  धारा  की  उपधा (2)  कम्पनी  अधिनियम  (1)  के

 aaa  फिल्म  faa  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1975-76  के

 वार्षिक  प्रतिवंदन  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक  लेखापरी  क्षित
 लेखे  आर  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 उपयुक्त  दस्तावेज  सभा  पटल  पर  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  झंग्रेजी  |

 प्रि्थालय  में
 गया  |  देखिए  सं०  एल०  ठी ०  675/77]

 वर्ष  1977-78  के  लिए  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  के

 श्रनदानों की विस्तत माँगें की  विस्तत  माँगें

 निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  सिकन्दर  :  वर्ष  1977-78  के  लिए  पति
 ITZ  पुनर्वास  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक
 प्रति  सता  पटल  पर  रखता हूं  ।

 से  रखें  मये  देखिए Ho  एल०ठी०  676/77}

 ¥26



 22  1899  )  सिविल  पुरस्कार  देने  की  Wat  की  संमाप्त  x

 क  बार  में  वक्तव्य

 -  SS  ee. ee

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  श्रन्तर्गत  श्रधिसुचनायें

 faa  मंत्री  एच ०  एस०  :  में  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944 के  ग्रन्तगत

 जारी  की  गई  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 ato  सां०  नि०  दिनांक  6  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०्सां०  नि०  जो  दिनांक  6  1977 के  भारत  के

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यारमक  ज्ञापन  |

 प्रत्थालय  में  wa  गये  देखिए  सं०  एल०टी०  677/ 77] 77]

 TLATHTT  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND
 RESOLUTIONS

 दूसरा  प्रतिवेदन

 att  गोड़े  मुराहरि  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का

 दूसरा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं

 सिविल  पुरस्कार  देने  को  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  वारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  DISCONTJNUANCE  OF  INSTITUTION  OF  CIVILIAN  AWARDS

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  जसे  ही  हम  लोगों  ने  कार्यभार  हम  लोगों

 ने  इस  सवाल  की  जांच  कराई  कि  सिविल  पुरस्कार  यानी  भारत  रत्न  और  पद्म  पुरस्कार  देने  की  प्रथा

 संविधान  के  waver  18  कें  अनुरूप  या  नहीं  ।  इस  संबंध  में  महान्यायवादी  से  परामर्श  किया

 जिन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  सलाह  दी  कि  भ्रनुच्छेद  18  के  खण्ड  (1)  तथा  उसक  खंड  (2)  ग्रौर

 (3)  में  शब्द  की  सुसंगत  व्याख्या  करने  भारत  और  पद्म  पुरस्कार  टाइटल  प्रदान

 करने  की  प्रथा  निषेध  की  परिधि  में  श्रौर  उनके  विचार  में  यह  (1)  अनुच्छेद  के  त

 केवल  प्रतिकूल  होगा  बल्कि  इसकी  भावना  के  भी  प्रतिकूल  होगा  ''।  सरकार  ने

 यह  निश्चय  किया है  कि  ये  पुरस्कार  देने  की  प्रथा  समाप्त
 कर

 दी
 जाये  जिन  लोगों ने  पहले  ये  पुरस्कार

 प्राप्त  किये  हैं  उन्हें  सूचना  दी  जा  है  कि  वे  लेखन-सामग्री  प्रथवा  किसी  दूसरे  तरीके  से

 इन  पुरस्कारों का  टाइटल  के  रूप  में  इस्तेमाल  न  श्रौर
 यदि  कोई  प्राप्तकर्ता  टाइटल के  रूप  में  ऐसे

 पुरस्कार  का  इस्तेमाल करते  पाया  गया  तो  ये  वापस  ले  लिये  जायेंगे
 ।

 थ्री  इयामनंदन  मिश्र  :
 मैं  इस  बारे  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं

 ।

 mener  महोदय :  मैं
 बोल  रहा हूं

 ।  oat at
 मिनट

 तके
 चूंप  रहें
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 Tributes  to  the  Speaker  Shri  Reddy  on  his  relinquishing
 the

 office
 of  Speaker  22

 inital
 1899  (Saka) .

 -

 श्री  एन०  संजीव  रेड्डी  हारा  श्रध्यक्ष  पद  से  मुक्त  होने  के  अवसर  पर  उनके  प्रति

 श्रद्धा-सम्मान  की

 TRIBUTES  TO  THE  SPEAKER,  SHRI  N.  SANJIVA  REDDY  ON  HIS

 RELIQUISHING  THE  OFFICE  OF  THE  SPEAKER

 ध्रध्यक्ष  महोदय :  अपन  पद  को  श्रौपचा रिक  रूप  में
 छोड़

 sy  से  पहले  मने  सदस्यों  को  स्वयं

 के  लिए  एक  मत  से  मुझे  चुन  कर  मुझ धन्यवाद  देना  उचित  समझा  कि  उन्होंने  माच  में  इस  उच्च  पद  के

 में  विश्वास व्यक्त  किया  .।.  इतना  स्नेह  ्रौर  प्यार  मुझे  देने  तथा  शालीन  व्यवहार  शौर  सहयोग  देने

 केलिए  मैं  उन  सबके  प्रति  भ्रत्यधिक  कृतज्ञ  हूं  ।

 सदन  के  प्रत्येक  पक्ष  को  सभी  महत्वपूर्ण  विषयों पर  मने  स्वतन्त्र  रूप  से  अपन  ब्िचार  प्रकट  करने

 का  ग्रवस र  दिया  सदन  में  बीच  में  श्रौर  पीछे  sow  वाले  सभी  सदस्यों  को  सदन

 को  का्येवाही  में  अपना  बहुमूल्य  योगदान  देने  का  अवसर  दिया  गया  है

 कायवाही  चलाने  में  सभा  विपक्ष  प  नेता  त्रौर  संसदीय  दलों  के  नेताश्रों  ने

 जो  सहयोग  मुझे  दिया  है  उसके  लिए  मैँ  उनका  श्रत्यन्त  wal  हूं  मं  उनके  शालीन

 अर  समझ  की  भावना  का  विशेष  श्रादर  करता  हूं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  को  सभा  की  कार्यवाही  चलाने  स्देव  बहुमूत्य  मदद  देने

 के  लिए  धन्यवाद देता  हुं  ।

 सभापतिਂ  तालिका  वे  अन्य  सदस्यों  को  भी  सभा  की  कार्यवाही  चलाने  में  हाथ

 बटान  लिए  धन्यवाद  देता  हं

 एक  विकासशील  देश  में  सभी  लोकतांत्रिक  संस्थानों  क  प्रमख

 उदेश्य

 सरकार  अर

 जन-प्रतिनिधियों  द्वारा  पेश  की  गई  नीतियों  पर  खुली  चर्चा  ait  see  करना  है  जिससे  चर्चा

 के  बाद  जो  उपाए  किए  जाएं  उपेक्षित  site  कमजोर  वर्ग  की  दशा  सुधारने  में  सहायक

 हों  if

 बात  सबसे  ऊपर  जो  बात  मेरे  मन  में  रहती  है  वह  है  इस  देश  जिसे  हमने  लाखों

 लोगों  का  खून  पसीना  बहाने  पर  पाया  एकता  को  बनाएं  रखना  |  इस  एकता  को  बनाए

 रखना  है  त्रौर  मजबूत  करना  है  ।  विश्व  में  श्राजंकल  निकट  शाने  wie  विचारों  की  एकता

 बनाने
 की  इच्छा  बलवती  होती  जा

 रही  हम  भारतवासी  बड़े  भाग्यशाली  हैं  कि  इस  बड़े

 भू-भाग  में  स्पष्ट  भिन्नता  होने के  बावजूद  हम  श्रात्मिक  बौद्धिक  अनुभव
 उद्देश्य  की  एकता  तथा  गरीबी  दूर  करने  त्रौर  उपेक्षितों  की  आंखों  से  श्रांसू  पोंछने

 को  ग्रावश्यक  समझते  हमें  गांधी  जी के  स्वप्नों  के  भारत  का  निर्माण  करना  जहां

 कोई  भूख  से  पीड़ित  न  हो  तथा  जहां  एक  प्रसिद्ध  कवि  के  शब्दों  में  भय  से  रहित  wiz
 मस्तक  ऊंचा  हो ਂ।

 हमें  सभा  में  बहस  तौर  चर्चा  की  स्वतंत्रता  होनी  चाहिए  ।  साथ  ही  हमें  सदैव  मन

 में  राष्ट्रीय
 हित  को  रखना

 चाहिए  जिससे  हमारे  शब्द  ale  कार्य  देश  की  झावश्यक
 को  दर्शाएं

 तथा  हममें  महान  श्रौर  संयुक्त  राष्ट्र  की  भाट age  reas वना  का  संचार  हो  ।  में  समाचार
 पत्नों  की  प्रशंसा  करताਂ  जिनके  प्राण प्रतिनिधि  इस

 की  में  क्या  होता  है  इसका
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 13  1977  श्री  एन०  संजीव  रेड्डी  द्वारा  श्रध्यक्ष  पद  से  त्यागपत्त  देने  के

 बारे  में  घोषणा
 का

 ज्ञात  बाहर  लोगों  को  करते  झर  उनमें  राष्ट्र  निर्माण  ate  देश  का  शासन  चलाने  में

 दार  होने  को  भावना  पैदा  करते  हैं  ।  उद्देश्यशीलता  और  स्पष्टता  के  साथ

 पन्न  सभी  महत्वपूर्ण  विषयों  में  सदस्यों  को  बहुमूल्य  जानकारी  प्रदान  करते  हैं  ।

 लोक  समा  सचब्ालय  के  अधिकारियों  arc  कर्मचारियों  तथा  अन्य  विभागों  को

 सभा  को  कार्यवाही  सफलतापूर्वक  चलाने  में  उनके  योगदान  की
 भी  म॑  सराहना  करता  हूं  ।

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  श्री  की  श्रनुपर्थिति  पूरा  सदन  श्रनुभव

 करेगा  |  उन्हें  बिना  किसी  अपवाद  के  पुरे  सदन  का  सम्मान  ate  सहयोग  मिला  है  जो  कोई

 छोटी  उपलब्धि  नहीं  है  ।  हम  यह  नहीं  कहू  सकते  कि  हम  श्री  रेड्डी  की  सेवाओं  से  वंचित  होने

 के  कारण  दुःखी  हैं  क्योंकि  हम  उनकी  सेवाओं  से  वंचित  नहीं  हो  उनका  एक  बड़े

 कॉम  में  उपयोग  होगा  ।  इसलिए  यद्यपि  तौर  दुःख  का  मिश्रित  अनुभव  हमें  हो  रहा

 परन्तु  प्रसन्नता  इस  बात  की  कि  ag  राष्ट्र  के  बड़े  हित  में  है  ।

 श्री  यशवस्त  राव  चब्हाण  ने  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रकट  किए  गए  विचारों

 से  श्रपनी  तथा  श्रपने  दल  की  सहमति  प्रकट  करते  हुए  यह  निश्चय  ही  एक  मिश्रित  श्रनुभव
 की  बात  है  कि  हम  अध्यक्ष  महोदय  को  अपने  बीच  में  से  खो  रहे  हैं  परन्तु  इसके  साथ

 ही
 हम

 उन्हें  इसलिए
 खो

 रहे  हैं  क्योंकि  वे
 देश

 के
 सर्वोच्च  पद

 के  चुनाव  में  खड़े
 हो

 रहे  हैं
 ।

 ्र्त
 यद्यपि  हम  उन्हें  वसद नथ  के  एक  सदन  में  नहीं  परन्तु  उस  बड़े  पद  पर  कर  वे

 इस  संसद का  एक  ६.5 है| |  बन  जाएंगे

 जैसा  कि  एक  श्रच्छे  अध्यक्ष  के  लिए  fara  की  जानकारी  के  साथ  सदन  के  वातावरण
 को  जानना  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  अपनी  सामान्य  बुद्धि  के  द्वारा  उन्होंने  यह  ज्ञान  प्राप्त  कर

 लिया  था  ate  यही  इस  पद  की  सफलता  का  राज  है  ौर  आशा  है  उनका  कार्य  इस  पद  पर

 ait  वले  नए  व्यक्ति के  लिए  मार्ग-दर्शन का  काम  करेगा ।  इस  पद  की  महान  परम्परा

 है  तथा  श्री  रेड्डी  ने  उस  महानता  are  गरिमा  में  ate  बुद्धि  ही  की  है  ।

 श्री  श्री  रेड्डी  एक  श्रनुभवी  अ्रौर  प्रबुद्ध  राजनीतिज्ञ

 वे
 कई

 विशिष्ट  योग्यताओं के  धनी  हैं
 ।  वे  1967-68

 wh  उथल-पुथल  वाल  दिनों  में  लोक  सभा
 के

 घड़े  प्रभावशाली  अध्यक्ष  रहे  हैं  |

 ये  यहां  पिछले  तीन  महीनों  से  हैं  श्रौर  इस  बीच  इन्होंने  उन  बहुत  सी  बुराइयों
 को

 समाप्त  कर  दिया

 है
 जो

 देश  की  संसद्  में  घर  कर  गई  थीं  ।  संसदीय  लोक  तंत्र  को  समाप्त  करने  के  लिए  लगे  प्रतिबन्धों तथा

 अन्य  कार्यों  को  समाप्त  किया  जा  रहा  श्रपने  नये  पद  पर  हम  उनकी  सफलता  की  करते  हैं  ।

 Sto  पी०  डी०  मावलंकर (  मैं  सम्मानपुर्वक  बधायी  देने  में  ही  श्रपने

 साथियों  के  साथ  नही  हुं  वरन्  मैं  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  भारत  के  राष्ट्रपति  के  महान  पद  ग्रहण  करने
 के

 अवसर  पर  उन्हें  प्रपनी  नहपुण  शुभ  कामनायें  देता  हुं  सभा  की  हानि  राष्ट्र  का  लाभ  है  श्रौर  यद्यपि

 हमें  श्री  रेडडी  का  साथ  नहीं  मिलेगा  पर  वे  संसद्  का  अंग  बने  रहेंगे  श्री  रेड्डी  की  अ्रद्धितीय  सामान्य  बृद्धि

 हास्यप्रियता  ae  स्पप्टतव  की  श्रावश्यकता  राष्ट्रपति  भवन
 में  अधिक  होगी  ।  यहू  बहुत  ही  प्रसन्नता

 की
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 Tributes  to  the  Speaker  Shri  N.  Sanjiva  Reddy  on  his  relinquishing
 the  office  of  Speaker  July  13,  1977

 ara  टॉल  एकता  पर  धिक  है  सोर  में  एस  विशषेत  गेही

 हमें  मतभेद  होते  हुये  एक  रखा  है  ।

 ait  एम०  एन०  गोविन्दनायर  मैं  यहां  प्रकट  की  गयी  भावनाओं  तौर  विचारों  से

 सहमत हूं  शानदार  स्वतंत्रतासैनानी  ने  जीवन  के  साथ-साथ  श्री  रेड्डी  ने  श्रनेकों  महत्वपुर्णे  पदों  पर  काम

 किया है  ।  meat  के  रूप  में  श्री  रेडडी  ने  इस  सदन  की  कार्यवाही  बड़ी  योग्यता ate  कुशलता  से  चलाई

 इस  सम्बन्ध  में
 दो

 राय  नहीं  हो  सकती  कि  श्री  रेड्डी  लोक  सभा  के  योग्यतम  श्रध्यक्ष  थे
 ।

 हम  श्री  रेड्डी  के

 भविष्य  की  कामना  करते  हैं  श्राशा  करते  हैं  कि  इस  सदन  के  सदस्य  ही  नहीं  वरन्  समूचा  देश  इस  बात

 से  प्रसन्न  है
 कि

 उन्हें  देश  के  सर्वोच्च  पद  के  लिए  चुना  जा  रहा  है
 ।

 श्री  वी०  श्ररुणाचलम (  :  श्रखिल  भारतीय  war  डी०  एम०  क े०  की  श्रोर  से

 मैं  aT  द्वारा  श्रध्यक्ष  पद  त्याग  कर  देश  के  सर्वोच्च  पद  को  ग्रहण  करने  के  इस  श्रवसर  पर
 बधाई

 देते

 हुए  गौरव  का  श्रतुभव  कर  रहा  हूं  ।

 श्राप  हमारे  बीच  से  जा  रहे  हैं  इस  कमी  को  हम  बड़े  दुख  के  साथ  स्वीकार  करेंगे  अ्रापत  इस  पद  को

 / गौरव  तथा  निष्पक्षता  से  सुशोभित  किया  है  ।

 श्रापने  अ्रपनी  सेवा  तथा  सदभाव  से  भ्रध्यक्ष  के  पद  का  मान  बढ़ाया  है  ।

 दोनों  बार  ने  श्रध्यक्ष  पद  पर  थोड़े  समय
 >

 लिए  परन्तु  योग्यतापूर्ण  ढंग से  कायें  किया  है

 संसदीय  ale  इतिहास  को  एक  नया  मोड़  दिया  है  ।

 यह  बड़े  की  बात  है  कि  एक  दक्षिण  भारतीय  को  देश  ने  सर्वोच्च  पद  पर  पीठासीन  करने  का

 निश्चय  किया  है  ।

 हमारी  हादिक  शुभ  कामनायें  तथा  श्राशीर्वाद  आ्राप  के  साथ  हैं

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  )  :  मैं  सदन  के  प्रत्येक  दल  की  श्रोर  से  जो  शुभ  कामनायें

 दी  गई  हैं  को  उनसे  सहयोजित  करता हूं  ।

 मैं  इस  सदन  में  शरार भ  से  ही  रहा  हूं  wiz  बिना  संकोच  के  कहू  सकता  हुं  कि  संसदीय

 इतिहास  में  भ्राप  का  भ्रध्यक्ष  काल  अ्रत्यधिक  दीप्ति  मान  माना  जायगा  |

 सरकार  तथा  घिपक्ष  दोनों  के  लिए  यह  बड़ा  शुभ  है  कि  श्राप  को  इस  सर्वोच्च  पद  पर  समूचे

 राष्ट्र  की  सहमति  से  पीठासीन  किया  जा  रहा  है  यह  राष्ट्रीय  एकता  का  द्योतक  है  ।

 ait  जी०  एम०  बनतबाला  )  :  श्रध्यक्ष  इस  सदन  के  प्रत्येक  पक्ष  के  प्रीति

 array  जो  चिनता  रही  है  उस  के  लिए  मैं  अपना  गहरा  आभार  व्यवित  करता हूं  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि
 कभी  कभी  श्रध्यक्ष  के  सभ मुख  कठिनाइयां  झाती  हैं  परन्तु  श्रापकी  विनोद

 प्रियता  ने  कितनी  ही  बार  स्थिति  को  fa  Wee ir थ कनी  सत  बचाया  है  ।  श्राप  बड़े  as  परन्तु  साथ-साथ  बड़  चतुर  रहे

 हैं  अर  सदन  की  कार्यवाही  को  बड़े  सम्मान  वे  शिष्टता  के  साथ  संचालित  करते  रहे  हैं
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 अनुदानों  की  1977-78
 a

 22  1899  (aa) )
 बका

 हुम  श्राप को  हार्दिक  बधाई  देते  हैं  शौर का का  rar  करते  हैं  कि  शीघ्र  ही  जब  आप  देश  के  सर्वोच्च  पद

 पीठासीन  हो  जायेंगे  तो  जिस  प्रकार  प्रापने  प्रध्यक्ष  के  पद  की  प्रतिष्ठा  बढ़ाई  है  उसी  प्रकार  श्राप
 पति  के  पद  को  सम्मानित करेंगे  ।

 मैं  भ्रपने  दल  मुस्लिम की  श्नोर  से  श्राप  को
 alias  बधाई  देता  हूं

 परौ
 आपके  उज्जवलਂ

 भविष्य  की  कामना  करता  हूं  ।

 श्री  faa  बसु
 :

 इस  अ्रवसर पर  मैं  श्रन्य  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों से
 अपने  को  सहयोजित  करता  हूं  ।

 श्रीमन्  ने  श्रध्यक्ष  पद  पर  रह  कर  देश  के  भाग्य  निर्माण  तथा  उसी  ध्येय  की प्राप्ति हेतु  नीतियां
 बनाने  में  बहुमूल्य  योगदान  किया  है  ।

 आप  ने  इस  पद  पर  रहते  हुए  देश  की  निर्णायक  प्रक्रियाओं  में  भाग  लेने  हेतु  हमारे  प्रभासों का

 दर्शन  किया  है  we  श्राप  भारी  वाले इस  सर्वोच्च  पद  को  ग्रहण करने  जा  रहे  हैं  ।  श्रब

 संविधान  की  सुरक्षा  का  भार  श्राप  पर  है  इंस  महान  देश  के  जनतांत्रिक  मूल्यों  तथा  सिद्धान्तों
 को

 बनाये  रखने
 का

 भार  भी  श्राप  पर  झाप  के  द्वारा  इस  पद  पर  पीठासीन  होने  पर  मैं  फार्वड  ब्लाक  की  श्रोर  से  श्राप
 के

 प्रति  श्राभार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 ait  Qo  Fo  टी०  बैरो  ):  ara  जीवनी  लेखक  श्राप  को

 बिना  कठिनाई  एक  श्रद्वितीय  मनोविज्ञातिक  कहेगा  ।  झाप  सदन  का  ही  नहीं  प्रत्येक  सदस्य  का  मूड
 ह

 सदैव  भांप  लेते  थे  ।  श्रापने  नियमों  के  पालन  के  सम्बन्ध  में  हमारे  लिए  खेल  के  रफंरीਂ  प्रथवा
 की  भांति

 कार्य  किया  जो  भी
 पद  श्राप  ने  ग्रहण  किए  हैं  श्रापने  उन  की  शोभा  बढ़ाई  है  भ्र  मुझे  इस  में

 संदेह  नहीं  है  कि  जब  श्राप  देश  का  सर्वोच्च  पद  ग्रहण  करेंगे  तो  उस  भी  उतना  ही  उज्जवल  तथा  दीप्तिवानਂ

 बनायेंगे  ।  ईश्वर  arent  नए  पद  की  जिम्म्दारियों  को  निभाने  की  शाक्ति  दें  ।

 mea  महोदय
 :

 अरब  मैं  श्राप सब  से  बिदा  लेता  हूं  ।

 लर  नाल  et

 न  नो ों  को  ०  | 1  |  ह  ly  977-  78 झनुद

 Demands  for  Grants,  1977-78

 गह  मंत्रालय

 महोदय  पीठासीन  gu)

 [Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 हम  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 श्री  हरि  विष्ण  कामत  नियम  376 के  उपनियम  2  के  अन्तर्गत बधाई  के  इस
 c

 के  पश्चात्  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न
 उठाना

 चाहता  हुं  मैं  विश्वास  है  कि  माननीय  weer

 मुझ  से  इस  बात  पर  सह  चना  नगा। १.१  मंत्रालय  की  मांगों  का  महत्व  अधिक  है  ।

 131



 "Demands  for  Grants,  1977-78  22  Asadha,  1899.  (Saka}
 >  ना  ——  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  ने  अपको  बताया  था  कि  वर्तमान  कार्य  क्रम  के  अ्रतुसार  सुचना  तथा

 मंत्रालय  के  लिए  कुछ  घंटे  हमें  मिलेगे ं।

 श्री  हरि  fae  कामत  :  श्रापने
 कल

 कहा  था  कि  श्राप  ऊर्जा  मंत्रालय  की  मांगों  का  समय  कम  कर

 देंगे  मैं  श्राशा  करता  हूं  कि  काटा  Sar  समय  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय
 को

 दे  दिया  जायगा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  यदि  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  की
 श्रधिक  समय  नहीं

 मिलेगा  तो  सदन  की  श्राज्ञा  से  समय  कम  कर  दिया  जायगा  ।

 गह  मंत्री  (att  चरण  :
 मैं  श्राज  उत्तर  दूगां

 या
 कल

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  श्राप  किस  समय  बोलना  चाहेंग े?

 श्री चरण  सिह  :  4.  30  सांय

 उपाध्यक्ष  महोदय
 थै

 ह  ड  ठीक  मंत्री  महोदय  शझ्रपना  30  करेंगे  ।  उसके

 बाद  ऊर्जा मंत्रालय की  मांगे  7  बजे  सांय  तक  चलेंगी  श्री  पासवान  |

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  (Hajipur)  :  When  we  were  in  Jail,  Shri  Sanjay  Gandhi  visited
 Bihar  whenever  he  reached  any  state  he  was  received  by  Chief  Ministers,  He  was  being  accor-

 ded
 the  status  of  a  second  Prime  Minister.

 It  is  said  that  we  should  forget  all  that  has  happened  during  the  emergency  and  that  Govern-
 ment  should  not  take  any  action.  The  Government  and  the  House  mingt  forgive  all  that  but
 those  who  are  sitting  in  the  opposition  today  will  remain  smeared  with  the  blood  of  thousands  of

 students
 and  youngmen  killed  during  the  emergency.

 It  was  published  in  papers  of  the  5th  July  that  Bihar  Chief  Minister  Shri  Karpoori  Thakur.
 had  admitted  that  118  Harijans  were  killed  in  the  name  of  Naxalites  during  the  emergency.
 This  was  the  official  figure  but  actually  more  than  500  persons  were  killed.

 Some  Naxalites  are  still  behind  the  bars.  One  of  them  is  an  18  year  old  girl  who  was  going
 to  be  hanged.  Government  should  see  to  it  that  the  death  sentence  on  her  is  converted  into  life

 imprisonment.

 So  far  as  the  Belchi  incident  is  concerned  wherein  11  Harijans  and  others  were  burnt  to  death.
 It  is  wrong  to  say  that  it  was  a  case  of  two  groups  hardened  criminals  clashing  with  each  other  one
 to  long  standing  rivalry  between  them  as  was  stated  by  the  Home  Minister  in  his  statement  before
 the  House.  We  have  come  to  know  that  the  clash  was  between  landless  Harijans  and
 others  on  account  of  dispute  over  land.  Wehadatake  with  the  Chief  Secretary  and  the

 It  is Chief  Minister  in  this  regard  and  they  had  admitted  that  a  wrong  report  had  been  made.
 therefore  necessary  that

 प
 guilty  officers  be  severely  dealt  with.

 It  is  deplorable  that  during  the  thirty  years  following  in  dependence  the  scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  were  meagerly  represented  in  the  All-India  Services.  It  is  time  cencrete:
 steps  are  taken  in  this  regard.

 There  is  a  more  to  club  the  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribes  with  the  the  other
 members  of  the  minority  communities  and  put  them  under  a  Common  Commissioner.  If  this
 is  done,  it  would  be  prejudicial  to  the  interest  of  the.  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.
 Castes  and  Scheduled  Tribes  should  continue  to  have  separate  Commissioners  for
 them  alone.

 Th
 When

 e  maximum  age  for  recruitment  to  the  government  jobs  is  25  years.  It  should  be  increased.
 a  man  of  70  or  80  could  become  a  President  Prime  Minister  or  a  Ministers  +  vhy  the  maxi-

 mum  age  for  entry  to  Government  Service  should  be  25  years  only.
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 Shri  Ramji  Lal  Suman  (Ferozabad)  :  At  the  time  of  framing  of  the  Constitution,  Dr.
 reservation  for  Scheuled  Castes  and  Scheduled  Tribes. Ambedkar  had  provided  for  18  per  cent.

 in  government  services.  But  in  the  Railways  only  6.3  percent  class  I  posts  and  8.1  per  cent  Class
 II  posts  could  be  filled  up.  The  Congress  Government  was  misinforming  about  filling  up  of  18°
 per  cent  posts.  The  Report  of  Commission  for  Scheduled  Castes  &  Scheduled  Tribes  says  that
 only  1,05  per  cent  posts  have  been  filled  up.

 I  would  like  to  tell  the  House  about  an  incident  that  took  place  during  the  emergency  when.
 the  Congress  was  in  power.  Three  Harijan  students  were  burnt  alive  on  11th  November,  1976
 in  Indragarhi  village  in  Moosri  Police  Station  neaer  Ghaziabad.  Still  the  Congressmen  assert
 that  no  atrocities  had  been  committed  during  the  emergency.  Is  it  not  shedding  crocodile  tears  ?

 The  Harijan  question  is  a  social  and  economic  question  and  not  a  political  one.  Hence:
 unless  steps  are  taken  first  to  improve  their  economic  condition  it  is  not  possible  to  amelio-
 rate  their  lot,  be  it  the  Janata  Party  or  the  Congress  Party  in  power.

 It  is  strange  that  while  provision  of  financial  assistance  has  been  made  for  the  MISA  dete-
 nus,  nothing  has  been  done  for  those  detained  under  D.I.R.  Such  persons  as  fought  against  dic-
 tatorship  and  were  detained  under  DIR  or  MISA  should  be  given  financial  assistance.

 All  the  Naxalites  should  be  released  immediately  irrespective  of  the  methods  they  ad
 opted to  fight  dictatorship.

 The  PAC  Revolt  that  took  place  in  U.P.  was  a  conspiracy  of  Shri  Chiman  Bhai  Patel  and
 Pandit  Kamlapati  Tripathi.  With  all  the  emphasis  at  my  command  I  would  say  that  cases  insti-
 tuted  against  some  employees  in  connection  with  the  PAC  revolt  in,U.P.  should  be  withdrawn
 and  they  should  be  re-instated.

 As  to  the  pension  for  freedom  fighter,  I  have  to  say  that  there  is  much  irregularity  in  this
 behalf.  The  former  Government  spent  less  on  this  account  but  now  our  Government  is  spending
 more  on  such  pensions.  There  are  some  persons  who  were  never  associated  with  the  freedom
 movement  but  are  getting  pensions.  Government  should  immediately  enquire  into  this  matter
 and  put  an  end  to  irregularities.

 The  privy  purses  have  no  doubt  been  disposed  with  but  Nizam  household  is  still  getting  an
 allocation  of  Rs.  32,000.  This  is  highly  dangerous.  This  should  also  be  put  an

 end  10.0

 Last  year  49.63  thousands  rupees  were  spent  on  Central  Government  employees  but  this
 item. year  50.03  thousand  rupees  are  to  be  spent  on  this  I  want  this  amount  to  be  increased

 further.  Hon.  Home  Minister  should  give  special  attention  to  Hindi  and  action  should  be  taken
 agajnst  those  officers  who  do  not  want  to  do  their  work  in  Hindi.

 The  behaviour  of  our  Police  is  deplorable.  I  admit  that  everybody  contributed  towards
 social  and  economic  change  after  the  Janata  Party  came  into  power  and  Government  servants
 themselves  showed  their  patriotism  but  the  Police  personnel  are  trying  to  defame  the  Janata
 Party.  With  the  change  in  Government,  the  change  that  ought  to  have  come  in  the  mentality
 of  the  Police  has  not  been  witnessed.  Hence  the  Police  ought  to  be  properly  instructed  so  that
 they  may  start  thinking  that  they  are  not  masters  but  true  servants  of  the  people.

 Tne  expenditure  or  civil  Defenc:Jast  year  was  Rs.  75646  which  amounts,  this  years  has
 been  reduced  to  Rs,  617  9.  This  cut  ought  no:  to  have  b2ea  there,  Tne  expenditure  on  civi]
 defence  is  in  a  i  ree  counry.  I  would  siggest  thatcivi]l  defence  departmeit  siouid
 be  made  permanent  and  every  citizea  should  be  given  training  in  civil  defence.

 A  Bilj  on  D:fection  should  be  intzoduced  in  the  Lok  Sabha  soon.  This  is  very  neces_
 sary  for  social  change  in  this  cou  itry.  It  Would  not  give  a  good  immage  of  our  party  if  we  121:
 in  those  who  were  hilping  in  consolidating  dictatorship  ard  wer.  always  raising  slogans
 in  favour  of  Smt.  Indira  Gandhi  and  Sanjay  Gandhi.  Hence  the  law  on  defections  5110.0  ud
 be  brought  into  force  immediately.

 थी  एम०  कल्पाणवुन्दरम  :  art
 में

 लोक  सभा
 के  लिए  हुए  चुनावों  के

 बाद  ae  गया
 कि

 हमरा  देश  श्रब  एक  नए  युग  में  प्रवेश कर  रहा  है  ।  कई  वायदे किए  गए

 नई  सरकार  के  शासन  को
 AAT  100

 दिन  हुए  है  प्रौर  इतने  समय  मैं  उन्हें  क्रिया  कलापों  के  बारे  में  कुछ

 ठीक  फैसला  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 झतेक  श्रायोगों  की  घोजणा  की  गई  है  पौर  गठित  भी  कए  गए  है  ।  श्रायोग  गठित  करने  are
 यह  16 ह: 2  स्वादत  प्रोपय दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  में  कोई  श्रापत्ति  नही  है  1B  पडना  चाचिन  बात है  लेकिन  क्या  भाप
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 भी

 है  इतने  सारे  श्रायोग  जी  बनाए  गए  है  वे  वास्तव  में  दोषी  लोगों  का  पता  लगाने

 के  लिए  गए  हैया  कि  जनता  का  ध्यान  वर्तमान  समस्याओं  से  हटाने  लिए  बनाए

 नज एसा  प्रतीत  होता है  कि  बे  रोजगारी  मूल्य  वृद्धि  की  अविलम्बनीय  श्राथिक  समस्याश्रों

 तथा  कृषकों  ate  हरिजनों  पर  किए  जाने  वाले  श्रत्याचारों  से  राष्ट्र  का  ध्यान  हटाने  का  प्रयास

 किया  गया है  पार्टी  के  प्रथम  100  दिवसों  के  शासन  के  दौरान  ऐसे  अ्रनेक  अ्रत्याचर  किए  गए

 है  जिन  पर  तु  रन्त  श्रौर  म्रविलम्ब  ध्यान  देने  की
 है  |

 जांच  अपयोग  गठित  करके  सरकार  ने  सराहनीय  कोय  किया  है  लेकिन  इन्हें  सपना  काम  जल्दी  से

 जल्दी  पुरा  करना  चाहिए  देश  को  alee  देर  तक  श्रनिश्चितता  की  स्थिति  में  न  रखा  जाए  ।  तीन  महीने

 हो  गए  क्या  एक  भी  व्यवित  गिरफ्तार  किया  गया है  अथवा  कोई  gar  है  ।  जिस  प्रकार

 gina  गठित  किए  जा  रह ेहै  उस  से  लगता है  जसे  जांच  श्रायोग  के  नाम  पर  राजनीतिक
 ह  होरहीहै  ।

 शाहू  झ्नायोग  गठित  किया  गया  है  ।  सस्कार  ने  दिल्ली  को  कुछ  घटनाथों  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  श्रायोग  frat  किया है  ।  एक  सहीने  में  दो  श्रायोगों  की  नियुक्ति  क्यों  की  गई  है  ।  कुछ

 अ्रधिकारी  जो  स्वय  ज्यातियों  के  मामले  में  शामिल  थे  कुछ  आयोगों  के  सदस्य  बनाए  गए  है  ।  ऐसे  जांच

 बनाने  से  कपा  लाभ  होगा  ।  फरवरी  1976  में  तमिलनाडू  ने  एक  rata  नियुक्त  किया  गया  था

 वह  meal  तक  ढ. कायें  कर  रहा है  |  यदि  सरकार  इस  संबंध  में  गंभीर  है  तो  साक्ष्य  समाप्त  करने  ale  रिका

 या  में  हेरा  फेरी  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  क्रार्यवाही  की  है  ।

 हरिजनों  पर  किए  गए  WeATAret  की  जांच  करने  के  लिए  एक  अन्य  frase  किया  जाएं

 तो  यह  wien  समीचीन  रहेगा  ।  जहां  तक  बिहार  में  बेलछी  में  हुए  श्रत्याचारों  की  दुर्घटना  का

 मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  यह  दो  सशस्त्र  दलों  के  बींच  gal  झगड़ा  (218  मुठभेड़  थी  ।  यह  भ्रामक

 तथा  गलत  वक्तव्य  है  जो  गृह  मंत्री  ने  सदन  में  दिया  ।  गह  मंत्री  एक  ईमानदार  व्यक्ति  है  उन्हें  सच्चाई

 जानने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  थी  ।  उन्हें  प्रधिकारियों  पर  अधिक  निर्भर  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि

 सरकार  अरव श्य  बदल  गई  है  सरकार  की  नीति  बदल  गई  है  लेकिन  अधिकारी  वही  है  नौकरशाही  ौर

 पुलिस  वहीं  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  है  कि  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  हरिजनों  पर  किए  गए  चारों

 उत्पीड़ना  भ्ौर  उन्हें  सताने  की  इन  दु्घेटनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  श्रलग  जांच  wee  नियुक्त  क्यों

 नहीं  किया  जाता 1

 नजरबन्दियों  को  रिहा  किए  जाने  के  मामलें  में  नई  सरकार  का  बहुत  सराहनीय  रहा  है

 लेकिन  नक्सलवादियों  के  मामले  में  भी  उन्हें  बहुत  उदार  रवैया  श्रपनानां  चाहिए  था  ।  नक्सलवादियों  को

 सताने  का  काम  केवल  श्रपात  स्थिति  के  दौरान  ही  शुरू  नहीं  sor  उन्हें  तो  sora  स्थिति  से  पहलें  भी

 सताया  जाता  रहा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकाश्यों  को  नक्सलवादियों  को  मारने

 का  प्रशिक्षण  भी  दिया  गया  नक्सलवादियों  को  मारने  के  लिए  105  रुपये  महीने  पर  श्रादमी  भी  रखे  गए

 यह  बात
 मैं

 ऐसे  ही  नहीं  कह  रहा  मेरे  पास  प्रमाण
 भी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 {MR.  DEPUTY  SPEAKER  ह  the  chair}

 गत  तीन  महीनों के  दौरान  कई  सम्प्रदाय कि  देंगे  हुए  ।  सिविल  अधिकार  आ्रायोग  श्रल्पसंख्यकों  को

 क्या  सुरक्षा  प्रदान  करेगा  ।  सिविल  ्रधिकार  श्रायोग  की  नियक्ति  हरिजनों  पर  श्रत्याचारों  को  रोकने
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 के  लिए  की  गई  है  ।  हरिजनों के  हितों  की  सुरक्षा हेतु  सभी  स्तरों  पर  सरकार  द्वारा  गंभीर  प्रयास  की

 है  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  पुलिस  तनिक  भी  नहीं  बदली  है  ।  उसका  रवया

 वहीहै  जो  aaa  शसन  के  दौरान  था  उसके  शासन  के  दौरान  वह  स्वतंत्रता  आन्दोलनों  का  दमन

 करते  थे  और  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  उपरान्त  पुलिस  को  क्मेंचारियों  तथा  कृषकों  के  संघर्ष  को  दमन  करने

 का  प्रशिक्षण  दिया  गया

 कारगर  भमि  सुधारों  के  बिना हमारी  मुख्य  समस्या  ग्रामीण  तथा  कृषि  सुधार  की

 यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  |  जब  तक  सामन्तवाद  की  जड़ें  नष्ट  नहीं  की  जाएंगी  खेतीहर  मजदरों

 की  समस्या  हल  न  होगी  |  मैं  यह  जानना  चाहता
 हुं  कि  भूमि  सुधारों  के  संबंध  में  जनता  सरकार  की

 कया  नीति है  ।

 भत' पव  सरकार  के  शासन  के  दौरान  काश्तकारों  को  संरक्षण  दिया  गया  ।  श्रमिकों  को

 मुत  किया  हरिजनों  को  भूमि  दी  गई  लेकिन  नई  सरकार  के  सत्ता  में  आने  से  जमीदार  लोग  यह

 सूस  करने  लगे हैं  कि  झ्ब  उनकी  सरकार  का  शासन  है  ।  वह  Wa  बदला  लेना  चाहने  हैं  ।

 जहां  तक  केन्द्र  राज्य  संबंधों  का  मामला  है  तरने  हम  एक  भिन्न  स्थिति  में  पहुंच  गए  एक  दलीय

 व्यवध्था  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  अ्रौर  हम  बहुदलीय  व्यवस्था  के  यग  में  पदापण  कर  गए  हैं
 हमें

 ्रतेकता  में  एकता  कायम  करनी  है  लेकिन  केन्द्र  त्रौर  राज्यों  में  मतभेद  का  क्या  कारण  है  ।

 श्राज  मैंने  समाचार  पत्न  में  पढ़ा  कि  तमिलनाडू  सरकार  सभी  रुगण  मिलों  को  श्रपने  प्रधिकार  में

 | लेना  चाहती  है  ।  ले  fer  केन्द्र  की  नीति  रुग्ण  सिलों  का  अपने  प्रधिकार  में  लेने  की  नहीं  इस  प्रकार

 केन्द्र  श्र  राज्यों  के  बीच  विवाद  पदा  होता है  ।

 राज्यों  को  झ्रपनी  नीतियों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  अधिक  शर्क्तियों  श्रौर  श्रधिक  संसाधन  दिए

 जाने  चाहिएं  ।

 चार  राज्य ऐसे  हैं  जहां  जनता  पार्टी सत्ता  में  नहीं  है  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  कि  कांग्रेस  का  शासन

 >
 र्थ  |  पश्चिम  बंगाल  में  दल  को  बहुमत  प्राप्त  है  ।  हर  राज्य  सरकार  श्रपने  ढंग  से  काम  करती

 है  इसलिए  राज्यों  के  लिए  संसाधन  अ्रत्यावश्यक है  उन्हें  ससाधनों  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ॥

 उन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  किसी  नई  व्यवस्था  का  पता  लगाना  चाहिए  श्र  राज्यों  के

 ब्य  मंत्रियों  के  बीच  राजनीतिक  ate  सरकारी  स्तरों  पर  सलाह  मंत्रणा  तथा  सहमति  होनी  श्रनिवार्य

 है  ।

 जहां  तक  भाषा  के  मामलें  का  संबंध  अ्रंग्रेजी  भाषा  तब  तक़  जारी  रखी  जानी  चाहिए  aq

 लक  fa  गैर  हिन्दी  भाषी  लोग  इसे  चाहते हैं  हिन्दी  को  किसी  पर  लादा  नहीं  जाना  चाहिए  ।  यह देश

 की  एकता  के  लिए  भ्रच्छा  नहीं  है
 पंडित  नेहरू  ने  कहा  था  इस  मामले  पर  हिन्दी  भाषी  लोगों का

 fasta  नहीं  लना  चाहिए  ।  वास्तव  में  इस  पर  हिन्दी  भाषी  श्र  गैर  हिन्दी  भाषी  दोनों  पक्षों  को  बठकर

 राष्ट्रीय  ate  समझौते  से  ही  निर्णय  लेना  चाहिए  ।  इस  मामलें  में  भ्रन्तग्रेस्त  सभी  राजनीतिक  दलों

 त्र  लोगों  को  सबे  सम्मत  तरीका  ढढ  निकालने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  |

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich):  It  is  said  that  Hindi  should  not  be  imposed.  But
 I  want  to  request  the  non-Hindi  speaking  people  not  to  press  those  who  want  to  speak  i in  Hindi,

 country  it  is to  speak  in  English.  In  the  interest  of  the  unity  of  the  essential
 to  have  one  national  language  as  a  link  language.  That  purpose  can  be  ser rved  only  by  the
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 language  of  the  land,  and  not  by  any  foreign  language.  Maj  ority  of  the  people  in  the  country
 speak  Hindi  and  therefore  there  is  no  question  of  any  kind  of  imposition  of  that  language.
 Hindi  is  being  opposed  by  those  who  have  an  apprehension  that  if  Hindi  is  adopted  in  place  of
 English,  the  predominance  of  Hindi-speaking  people  in  the  Central  Services  will  increase.  In
 order  to  remove  such  fears,  the  Home  Ministry  should  give  an  assurance  that  candidates  appear-
 ing  in  Central  Services  Examinations  could  answer  their  replies  in  their  mother  tongue.

 It  is  hoped  that  law  and  order  situation  in  the  country  wil!  improve  very  soon  under  the
 stewardship  of  the  present  Home  Minister,  for  that  purpose,  a  sense  of  service  and  decent
 behaviour  with  people  should  be  created  in  the  police  personnel.  Then  there  is  also  the
 problem  of  widespread  corruption  in  the  police  department.  A  radical  change  is  essential
 in  the  structure  of  police  administration.  Therefore,  it  is  suggested  that  an  All  India  Police
 Commission  be  appointed  to  suggest  the  radical  changes  in  that  structure.

 During  the  last  few  years,  in  spite  of  increase  in  the  strength  of  police,  the  incidence  of  crime
 has  not  gone  down  and  it  has  rather  increased.  In  the  year  1963  the  number  of  the  crime  was

 6,58,830  and  in  1973  it  increased  upto  10,77,181.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कुछ  क्षण  के  लिए  झ्रपना  पद  ग्रहण  करें  मुझे  एक  घोषणा

 करनी है  ।

 डा०  एन०  संजीव  रेड्डी  दारा  श्रध्प्क  पद  से  त्यागपत्र  देने  के  बारे  में  TTT

 ANNOUNCEMENT  RE.  RESIGNATION  OF  OFFICE  OF  SPEAKER  BY
 DR.  N.  SANJIVA  REDDY

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  सदन को  सुचित  करता हूं  कि  vac  संजीवਂ  रेड्डी  A  अ्राज  से

 await  13  1977
 से

 श्रध्यक्ष
 पद  से  त्याग  पत्र  दे  दिया  हूँ

 ।

 अन दानों  को

 DEMANDS  FOR  GRANTS,

 <  मंत्रालय--जारी

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Now  I  would  like  to  quote  figures  of  Delhi  on  22nd  Jan.  1976
 The  1.G.  Police  Shri  Bhawani  Mal  told  that  1755  cases  were  registered  under  the  Arms  Act
 -in  the  year  1975.  The  number  of  such  cases  went  upto  1879  in  the  year  1976.  5500  Complaints
 were  received  against  the  police  officials  and  2600  people  have  been  found  guilty.  here-
 fore,  I  submit  that  it  is  most  essential  to  check  this  growing  incidence  of  crimes  in  this  country.

 The  existence  of  foreign  intelligence  agencies  like  C.I.A.  and  K.G.B.  in  our  country  pose
 a  great  danger  to  our  political  as  well  as  internal  structure.  They  are  receiving  crore  of  rupees
 from  their  own  respective  countries,  But  it  is  painful  to  note  that  Government  has  not  taken

 any  measure  to  curb  their  activities  in  this  country.

 Harijans  and  Muslims  have  all  along  been  the  reserved  pockets  of  Congress  Government
 but  it  is  surprising  that  during  the  last  thirty  years  there  has  been  no  improvement  in  the  condi-
 tion  of  Harijans  or  Muslims.  There  is  no  doubt  that  stringent  law  has  been  enacted  to
 remove  their  social  disability,  but  their  implementation  by  the  state  Government  is  inadequate.
 Therefore  more  jobs  in  the  police  department  should  be  given  to  Harijans.  In  the  case  of
 atrocities  against  them,  the  investigations  must  invariably  be  conducted  by  Harijan  police
 officers.  Harijans  should  be  given  jobs  in  the  officers’  ranks  as  well.  The  quota  reserved  for
 them  in  other  Government  services  must  be  filled  up  In  the  trade  zone  also  they  have  not
 been  given  any  sort  of  facility.  We  have  yet  to  see  a  restaurant  owned  by  any  Harijan.  Among
 Harijans  the  most  affected  class  is  of  sweepers.  They  carry  night-soil  on  head.  Government
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 should  ban  carrying  night  soil  on  head  by  sweepers.  Unless  this  is  done  their  condition  c  annot
 improve.

 It  is  reported  that  a  Civil  Rights  Commission  is  being  set  up  to  look  after  the  welfare  and
 the  civil  rights  of  minorities,  backward  classes  and  Scheduled  Castes.  It  is  a  dangerous  step,
 because  if  Harijans  are  taken  out  of  the  jurisdiction  of  Scheduled  Castes  Commissioner  who
 will  look  afte  their  problems  exclusively,  they  may  not  get  full  justice  at  the  hands  of  the  new
 Commission.r  The  problems  of  minorities  and  backward  classes  are  different  from  those  of
 Harijans.

 Efforts  should:-be  made  to  wipe  out  the  stigma  of  untouchability  and  to  bring  Harijans  -at t
 par  with  other  nationals.  For  this  purpose,  inter  caste  marriages  should  be  encouraged.

 at  एम०  एच०  मोहसिन  (arate  :  मैं  गह  मंत्रालय  की  झ्रनुदानों  मांगों  का

 विरोध  करता हं
 ।  गुह  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  sara  निर्जीव  श्रौर  फीका  है  इसमें

 उपलब्धियों  का  विवरण  नहीं  दिया  गया  है  इसका  श्राशय  यह  है  कि  पिछली  सरकार

 को  उन  की  उपलिब्धियों  का  श्रेय  न  मिले  ।

 जनता  पार्दी  के  सदस्य  बार  बार  श्रापातस्थिति  के  दौरान  किए  गए  उपायों  के

 लिए  qayt  सरकार  की  fare  कर  रहे  हैं  ।  हालांकि  हमारे  दल  के  नेता  ने  यह  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।  कि  अझपात  काल  स्थिति  की  घोषणा  करना  बड़ी  गलती  थी  ।  संविधान  में  ही

 आ्रापात  स्थिति  की  व्यवस्था  है  ।  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  तथा  सरकार  ने  उस  समय

 यह  समझा  होगा  कि  देश  में  श्रापातस्थिति  की  उदघोषणा  के  लिए  परिस्थितियां  विद्यमान  हैं  ।

 मनुष्य  गलतियों  का  पुलतला  है  ।  महात्मा  गांधी  से  भी  कुछ  गलतियां  हुईं  श्रापात  स्थिति  ने

 कार्यपालिका  को  बहुत  afer  शक्तियां  प्रदान  की  श्रौर  सत्ता  व्यक्ति  को  भ्रष्ट  बनाती  है  ।

 हो  सकता  है  कि  उस  समय  कुछ  लोगों  ने  सत्ता  का  दुरूपयोग  किया  हो  ।  उसके  लिए  at

 की  स्थापना  कर  दी  गई  है  ।  योग  सब  बातों  की  जांच  करेगा  भ्रौर  अपना  निणय  देगा  |

 हमें  ag  से  काम  लेना  चाहि  और  उसके  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  श्राप  लोग

 आपातस्थिति  के  दुरूपयोग  का  बार  बार  हवाला  देकर  इससे  लाभ  कमा  रहे  हम  उन  लोगों

 को  संरक्षण  नहीं  देना  चाहते  जिन्होंने  श्रापातस्थिति  का  दुरूपयोग  किया  है  ।

 श्रापातस्थिति  से  कुछ  लाभ  भी  हुए  हैं  जिनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 स्फीती  पर  नियंत्रण  पाया  गया  ।  मूल्यों  में  कमी  हुई  awa  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  त्रौर  सरकार

 कुछ  नहीं  कर  पा  रही  है  अ्रपात  स्थिति  के  कुछ  लाभ  भी  हुए  हैं  जिनकी  हम  उपेक्षा

 नहीं  कर  सकते  ।  सभी  उद्योगों  में  उत्पादन  बढ़ा  ।  न  हड़तालें  हुई  न  जबरी  छ्ट्टी भ्  |

 विश्वविद्यालयों  में  श्रनुशासन  श्राया  श्रौर  विदेशी  मुद्रा  कोष  में  400  गना  वृद्धि  हुई  ।  इस

 तरह  हमने  देश  में  काफी  अच्छी  स्थिति  पैदा  कर  दी  थी  ।  अब  आप  विदेशी  मुद्रा  कोष  का

 उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 हाल  के  संसदीय  चुनावों  में  दक्षिण  भारत  में  हमारी  जीत  हुई  है  ।  यदि  हम  उत्तर

 भारत
 में  हारे  हैं  तो  इसका  कारण  श्रापात  स्थिति  नहीं  थी  बल्कि  ara  स्थिति  का  दुरूपयोग

 था  |

 जनता  पार्टी  की  सरकर  ने  राज्यों  की  विधान  सभाश्रों  तत्काल  wT  कर

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  ।
 उनका ae  था  fs  चूंकि  लोक  सभा  कांग्रेस
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 की  पराजय  हुई  उन्हें  विधान  सभाएं  बनाए  रखने  को  कोई  नैतिक  afaaret  नहीं

 इस  कार्यवाही  के  पीछे  कोई  नैतिकता  नहीं  थी  ।  तौर  चूंकि  नैतिकता  नहीं  थी  इसलिए

 उन्होंने  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  feat  ।  जनता  पार्टी  सिद्धांतों  की  हामी  भरती

 किन्तु  उसने  गेर-लोकतांब्रिक  सिद्धांतों  को  श्रपनाया  है  ।

 जम्मू  शौर  कश्मीर  में  क्या  हुप्मा  हमारा  दल  वहां  बहुमत  में  था  इसका

 निर्वाचन  लॉफ्कतांत्रिंक  तथा  संवैधानिक  ढंग  से  gat  था  ।  केवल  व्यक्ति  के  कहने  पर

 जम्मू  att  कश्मीर  विधान  सभा  को  भंग  कर  दिया  गया  ।  अ्रापनें  सोचा  कि  शायद  वहां

 जनता  पार्टी  को  बहुमत  मिले  जायेगा  किन्तु  ऐसा  दीं  हुआ  शेख  भ्रब्दुला  द्वारा  जनमत

 संग्रह  की  grate  उठाने  के  गम्भीर  परिणाम  हो  सकते  हैं

 आपने  कई  जांच  श्रायोगों  का  गठन  किया  किन्तु  श्रधिकांश  ग्रायोगों  के
 राजनीतिज्ञ  उनसे  निष्पक्ष  निणंय  की  grat  नहीं  की  जा  सकती  ।  श्री  जयप्रकाश  नारायण

 के  उपचार  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  जो  arpa  बिठाया  गया  उसके  चेयरमैन

 डा०  नागप्पा  wear  हैं  ।  ag  कर्नाटक  में  पुरानी  कांग्रेस  के  ग्रध्यक्ष  थे  |  वह

 डाक्टर  की  बजाय  राजनीतिज्ञ  ऋ्रधिक  हैं  ।  इस  तरह  aa  के  जो  चेयरमन  नियुक्त  किए

 गए  उनके  बारे  में  लोगों  को  इसी  तरह  की  श्राशंका  है  ।  qd  घटना  के  बारे  में

 श्रापने  केवल  तथ्यों  का  पता  लगाने  वाली  समिति  की  नियुक्ति  की  है  न  कि  जांच  श्रायोग

 की  ।  श्राप  उन  भ्रधिकारियों  को  बचाने  का  प्रयास  कर  रहे  जो  कि  इस  घटना  के

 लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  जिन  लोगों  ने  यह  सब  कुछ  कराया  उन्हें  दंडित  जाना

 चाहिए  ।

 मुजफ्फरनगर  घटना  के  बारे  में  भी  जांच  श्रायोग  महीं  बिठाया  गया  है  ।  जब

 amy  छोटे  से  मामले  के  बारे  में  श्रायोग  बिठा  सकते  हैं  तो  इस  इतनी  बड़ी  घटना  की  जांच

 के  लिए  श्रायोग  क्यों  नहीं  बिठाया  गया  है  ।  क्योंकि  झापके  श्रनुसार  वहां  150  व्यक्ति

 मारे गए  थे  ॥

 जनता  सरकार  ने  कहा  है  कि  वह  न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  को  बढ़ायेगी  ।  मैं भी

 चाहता  कि  एसा  हो  ।  किन्तु  उनकी  कथनी  तथा  करनी  में  बहुत  ग्रन्त र  >
 बड़ौदा

 में डाइनामाइट  मामले  को  वापस  लेना  ही  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उन्हें  न्यायपालिका

 नहीं  है  ।  जब  मामला  न्यायालय  के  निर्णयाधीन  था  तथा  सभी  तथ्य  मौजूद  थे

 तो  निर्णय  की  प्रतीक्षा  क्यों  नहीं  की  गई  ।  इस  मामले  को  वापस  लेने  का  कारण  यह

 बताया  गया  कि  car  करना  जनहित  में  था  तथा  दूसरा  कारण  स्थिति  में  परिवतंन  बताया

 wat  है  ।  स्वयं  श्री  जाज॑  फरर्नानडीज  ने  विदेशी  प्रेस  पत्रकार  की  fe  उस  शासन

 के  विरूद्ध  हिसात्मक  श्रान्दोलन  हुआ  यदि  ऐसा  था  तो  फिर  यह  मामला

 न्यायालय  से  वापस  क्यों  लिया  गया  ate  यदि  यह  झूठा  मामला  था  तों  फिर  अपने  ऐसा

 कहना  था

 तरह  बादल  का  भीं  वापस  fam  गया  जबकि  उनके  face  भ्रष्टाचार

 के  गम्भीर  श्रारोप  थे  ।  जनता  से  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  कहा  था  कि  वे  उर्दू
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 क्कन्त को  दूसरी  भाषा  का  दर्जा  देंगे  ।  किन  ह
 चुनाव  के  बाद  वे  सब  कुछ  भूल  गए

 ।  एक  सदस्य

 विधा  सभा  में  उर्दू  में  शपथ  लेना  चाहता  था  किन्तु  उसे  उर्दू  में  शपथ  लेने  श्रनूमति

 । नहीं  दी  गई

 Shri  D.  Tiwary  (Gopalganj):  Home  Ministry  occupies  a  pivotal  place  in  the  ad-
 ministrative  set  up  of  our  country.  Unless  law  and  order  is  maintained  there  can  be  no  progress
 and  development  in  the  country.  Therefore,  I  hope  that  every  effort  will  be  made  by  the
 Janata  Government  to  maintain  law  and  order  in  the  country.

 The  previous  Government  wanted  to  eliminate  opposition.  On  the  other  hand  we  want  to
 accord  a  higher  status  to  the  opposition  party  (interruption),  We  have  accordingly  taken  certain
 steps  in  this  direction  in  the  centre.  I  will  suggest  that  the  State  Governments  should  also
 be  asked  to  do  the  same  so  that  the  democratic  process  is  complete

 During  the  last  Assembly  elections  in  Kaliyan  in  the  State  of  Bihar  some  Government
 Those  local  officials: officials  had  openly  and  blatantly  supported  the  Congress  candidates.

 shifted  the  polling  booths.  transferred  polling  officers  and  afforded  no  protection  to  Janta
 Party  polling  agents  and  workers  who  were  manhandled  and  assaulted  by  the  supporters  of
 Congress  candidate.  1  would  request  the  Home  Minister  to  institute  an  enquiry  into  the
 incidents  which  took  place  in.  Kaliyan  during  election  and  see  that  those  who  misused  their
 official  powers  are  punished

 It  is  absolutely  wrong  to  say  that  Hindi  is  being  imposed  on  non-Hindi  people  In_  this
 House  also,  every  body  is  free  to  speak  in  his  own  language.  In  fact,  all  languages  listed  in  the  8th
 schedule  of  the  Constitution  are  given  equal  status.  Hindi  is  a  link  language  and  this  status  has

 There  is  an  Act  also  which  confers been  accorded  to  it  through  a  resolution  of  Parliament
 Hindi  the  status  of  official  language  of  the  union.  This  has  also  been  done in  order  to  facilitate
 the  conduct  of  administration  through  a  language  which is  spoken  by  a  majority  of  the  people
 in  India.  Therefore,  there is  absolutely  no  question  of  Hindi  being  imposed  on  anybody.

 श्री  रामजेठामलानी  उत्तर-पश्चिम )  :  श्रीमान  हमने  कुछ  कटौती  प्रस्ताव  पश

 किए हैं  fart  qa  लगता  है  कि  श्राप  हमें  समय  नहीं  दे  पायेंगे  ।  क्या  हमਂ  उन्हें  वापस  लेने
 के  लिए  सभा  की  श्रनमति  ले  सकते हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  झ्रापकों  प्रक्रिया  मालूम  होनी  चाहिए  ।  यह  श्राप  कैसे कह कह ह  सकते

 हैं  कि  आपको  समय  नहीं  दिया  जायेगा ।

 श्रीमती  रानो  झाजा  हमारे  पुलिस  बलों  का  पुनर्गठन  किया  जाना

 चाहिए  तथा  इन्हें  नया  रूप  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  ये  वर्तमान  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 कर  सकें  |  उदाहरण  के  तौर  पर  नागालैंड  में  पुलिस  भलीभांति  संगठित  है  वह  किसी

 भी  प्रकार  के  का  मुकाबला  करने  के  लिए  प्रशिक्षित है  ।  ग्र्त  उन्हें  नया  रूप  देने

 के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  प्रत्येक  राज्य  की  को  देखकर  किया

 जाना  चाहिए  ।  ताकि  यह  विशिष्ट  राज्य  की  आकस्मिकता  का  मकाबला  कर  सके

 arqraferte  के  दौरान  राजनीतिक  स्वार्थों  को  ध्यान  में  रखकर  अधिकारियों  को

 तबादला  किया  गया  ।  चूंकि  नागालेंड  राज्य  राष्ट्रपति  शासन  के  उनमें

 ्  करने  के  लिए  श्रब  तक  कोई  नहीं  की  गई  जिसके  फलस्वरूप  वहां

 भाई-भतीजावाद  तथा  भ्रष्टाचार
 को

 बोलबाला  है  ।  की  बात  है  कि  we  मंत्री  ने  जिन

 राज्यों  में  विधान  सभा  भंग  की  है  वहां
 जो

 सलाहकार  भेजे  उन्हें  कहां  गया  है  कि  भूतपूर्व

 सरकार  ने  वहां
 जो

 तथा  ज्यादतियां  की  उन्हें  दूर  किया  जाये
 ।  ऐसा  पूर्वोत्तर

 के  सभी  राज्यों  में  किया  जाना  चाहिए  |
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 शायद  भूतपूर्व  सरकार
 म्रपन

 व्यक्तिगत  प्वाथे
 तथा

 सुरक्षा
 की

 समस्याओं  में  उलझी
 हुई  थी  जिसके  कारण  वे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लोगों  के  दिमाग  में  हुए  परिवर्तन  का

 नहीं
 उठा  सकी  ।  हम  विंभिन्न  जाति  वर्ग  के  लोग  हमेशा  भाषायी  विषयों  पर  एकमत  होना  चाहते

 इस  प्रकार  की  एकता  से  हमारा  राज्य  राजनीतिक  श्राथिक  दृष्टि  से  विकसित

 हो  सकता  है  ।  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  सरकार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  नाजुक  मामलों  को  हल  करना  चाहती  है  तो  उसे  पक्षपात

 से  दूर  रहकर  सोचना  श्रौर  कार्य  करना  होगा  ।  हमारे  देश  का  दर्शन  में  एकता

 पुरे  देश  एवं  विशेषकर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  विभिन्न  समस्याश्रों  के  हल  की  सम्भावना  प्रदान  करता

 है  ।

 शिलांग  समझौते  के  प्रावधानों  के  wea  श्रापसी  समायोजक  की  काफी  गंजाइश  है  |

 समझौता  करने  वाले  पक्ष  शर्तों  का  ग्नपालन  करने के  लिए  वचनबद्ध  हैं  ।  एक  बार  तो  इसे

 कार्यान्वित  करने  का  कार्य  भी  श्रारम्भ  हो  गया  था  |  हमें  इस  समझौते  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  ढंग  से  काम  करना  चाहिए सभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  यही  चाहना है  कि
 यहां  के  पुलिस  बलों  का  पुनर्गठन  किया  जाय े।

 नागालेंड  में  5  पुलिस  बटेलियन  हैं  चौथी  बटैलियन  को
 निर्माण

 परियोजना  पुरी

 करने  के  लिए  श्रधिक  धन  की  जरूरत  है  ।  उनके  लिए  रहने  हेतु  इमारतें  नहीं  हैं  ।

 मणिपुर  में  पुलिस  बल  का  पूर्णतया  नैतिक  पतन  हो  चुका  है  ।  कनिष्ठ  झ्धिकारियों
 तथा  को  वरिष्ठ  afaarfar  के  घरों  पर  काम  कंरने  के  लिए  कहा  जाता  है  ।

 यदि  वे  उनके  घरों  का  काम  करने  न  करेंतो  उन्हें  विभिन्न  तरीकों  से  तंग  तथा  परेशान  किया
 जाता  है  ।  इसके  फलस्वरूप  उनका  मनोबल  गिर  गया है  ।  इंस  श्रोर  तत्काल  ध्यान

 दिया
 जाना

 चाहिए  |

 पुर्वोत्तर  क्षेत्र  में  wet  ap  सीमा  विवादों  को  हल  करने  का  सम्बन्ध  इन  विवादों

 को  सुलझाते  समय  उनसे  प्रभावित  होने  वाले  लोगों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 श्रतीत
 में

 स्थानीय  लोगों  को  विश्वास  लिए  बिना  सीमांकन  कर  दिया  गया  था

 मेघालय  में  कामरूप  तथा  मिकिर  जिलों  के  बारे  में  साम  से  विवाद  चल

 रहा  है  ।  इस  विवाद  को  भी  हल  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  के०  Fo  मति
 ~

 पलिस  कडर  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  झ्रौर  इसके

 फलस्वरूप  व्यय  भी  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  वष॑  1950-51  में  गृह  मंत्रालय ने  पलिस  पर

 करोड़  रुपए  व्यय  किए  जबकि  यह  व्यय  sa  बढ़कर  सात  गना  भ्र्थात  3.5  करोड़  रुपए

 गया है  ।

 पुलिस  कमेंचारियों  के  जीवन  स्तर
 में

 इन  वर्षों  में  कोई  भझ्रधिक  परिवर्तन  नहीं  ara

 है
 ।

 श्रब  तक  15  प्रतिशत  q fer rn  कर्मचारियों
 को

 श्रावासीय  सुविधायें  प्राप्त  शेष  गन्दी

 बस्तियों
 में

 रहते  हैं
 ।

 सभी  पुलिस  कर्मचारियों
 को  शर mara  सुविधायें  प्रदान  करने  के

 को  शीघ्र  उपाय  करने  चाहिए ं।
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 13  1977
 —S  अन्य  a

 झ्रतुदानों की की  1977-78

 अन्य  देशों  की  तुलना  में  पुलिस  का  कार्य  निराशाजनक  रहा  है  ।  श्रपराध  बढ़  रहे

 पुलिस जांच  के  बहाने  तंग  करने  के  श्रमानवीय  तरीक  अपनाती  है  ।  झनुसुचित  जातियों
 एवं  जनजार्तियों  के  साथ  किए  जा  रहे  नृशंस  अझत्याचारों  को  रोकने  में  पुलिस  असफल  रही  है  ।

 खद  की  बात  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  इन  जातियों  के  322  लोगों  की  हत्या  की  गई  है  ।

 Ames  वष  1969  तक  के  हैं  ।  27-5-77 को  पटना  जिले  में  बेलची  की  घटना  श्रभी  ताजा

 है  जिसमें  एक  हरिजन  को  गोली  से  उड़ा  fear  गया  श्रौर  13.  व्यक्षितयों  के

 बांध  कर  जलती  am  में  झोंक  दिया  गया  ।  परन्तु  झपराधियों  को  पलिस  की  मिलीभगत  से

 अभी  तक  प्रकड़ा  नहीं  गया  है  ।  उनकी  शिकायतें  भी  झ्राधे मन  से  रजिस्टर  की  जाती  हैं  और

 जांच  ठीक  प्रकार  से  नहीं  की  जाती  ।  सरकार  को
 उन  भुलिस

 ग्रधिकारियों  के  विरुद्ध

 कड़ी  करनी  चाहिए  जो  इन  हरिजनों  को  बचाने  में में  असफल रहे  हैं  मैं  माननीय

 गृह  मंत्री  से  garda  करता  हूं कि  पुलिस  के  सभी  काडरों  की  सेवाओं  में  हरिजनों  की  भर्ती

 पर  बिशेष  ध्यान  दिया  जाये  |

 भर्ती  के  मामले  में  कालेकर  amit  की  सिफारिशों  को  ग्र्थात  श्रनुसूचित  जातियों  के

 लिए  33%  परदों  को  अ्रारक्षित  करना  ak  भ्रनसूचित  जनजातियों  के  लिए  25%  पढों  को

 श्रारक्षित  तुरन्त  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  जनता  पार्टी  ने  भ्रपने  चुनाव  घोषणा  पत्न

 में  इस  सिफारिश  को  लाग  करने  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  वायदा  किया  था

 afaa  भारतीय  सेवा  1951  जिसका  संशोधन  1963  में  किया  गया

 में  स्वास्थ्य  इंजीनिर्यारग  के  क्षेत्र  में  अखिल  भारतीय  dart  को  व्यवस्था  है  ।

 कुछ  राज्य  ऐसी  सेवायें  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं हैं  ।  मंत्री  महोदय  से  मेरा  झ्रतुरोध  है  कि  वह

 इस  बात
 को  सुनिश्चित  करें  कि  ये  सेवायें  प्रविलम्ब  बनाई  जायें

 |

 उच्च  नागरिक  सेवाओं  में  क्षेत्रीय  श्रसन्तुलन  है  ।  उच्च  पदों  पर  दक्षिण  के  लोगों  को

 चुनने  को  शुत्तिश्त्तित  करने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  का  पुनर्गठन  क्रिया  जाना  चाहिए

 इस  संघ  पुरे  दक्षिण  के  लिए  हैदराबाद  wie  मद्रास  में  साक्षात्कार  की  व्यवस्था

 करती  तथा  उत्तर  के  लिए  दिल्ली  wie  कलकत्ता  में  साक्षात्कार  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए

 श्रनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  उचित  श्रारक्षण  नहीं  है  ।

 1  1976  को  अखिल  भारतीय  सेवा  afaatfat  की  कुल  संख्या  3235  थी  जिसमें

 से  sae  277
 म्रनुसूचित  जाति  के  थे  जबकि  श्रारक्षण  के  श्रतुसार  यह  संख्या

 450  होनी

 चाहिए थी  ।  इसी  वर्ष  में  भारतीय  पुलिस  सेवा  में में  अनुसूचित  जातियों  के  अधिकारियों  की

 संख्या  250  के  स्थान  पर  147  तथा  जनजातियों  के  की  संख्या  104

 के  स्थान  पर  केवल  54  थीं  I

 जहां  तक़  की  सम्बन्ध  है  गोपनीय  रिपोर्टों  पर  श्रत्यधिक  fast Tat  के

 उन्हें  पदोन्नति  नहीं  मिल  पायेगी  जब  तक  देश  में  जाति  तथा  प्रथा  विद्यमान

 यह  प्रथा  श्रच्छी  नहीं  है  ।  ऐसा  कोई  भी  utara  जाति/जनजाति  का  व्यक्ति  नहीं  है  जिसका

 तिरस्कार न  किया  जाता  उसे  तंग
 न

 किया  जाता  उसके  साथ  व्यवहार न

 किया
 जाता  हो  ।

 लेकिन  जिन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  की  गई  उनमें  से  किसी  को  श्री

 ais  नहीं  दिया  गया  ।  नौकरशाही ने  गत  30  वर्षों  में  कमजोर  वर्गों  के  श्राथिक  हि हितों की
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 उपेक्षा  की  है  ।  न्यायपालिका से  प्राशा  की  जाती  है  कि  वह  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गए

 संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  संविधान  की  व्यवस्था  को  समझ े।  लेकिन  न्यायपालिका  इसमें  श्रसमथे

 रही  है  ।  परिणामस्वरूप  उच्च  न्यायालयों  के  ऐसे  कई  निर्णय  सामने  art  हैं  जो  इन  जातियों
 को  दिए  गए  संरक्षण  के  विपरीत  जाते  हैं  ।  प्रत  मेरा  सुझाव  है  कि  न्यायपालिका  में  भी  इन

 जातियों  को  सही  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  |

 भ्रनुसुचित  जातियों  एवं  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  के  प्रतिवेदन

 से  यह  पता  चलता  है  कि  सेवाओं  में  इन  जातियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गयां  ।

 adara  दर  पर  निर्धारित  लक्ष्य  को  पुरा  करने  में  200  वर्ष  श्रनुसुचित  जातियों  एवं

 श्रनुसुचित  जनजातियों  के  उपायुक्त  के  सब-जोनल  कार्यालयों  को  प्रभावी  बनाया  जाये  ।  सदन

 में  प्रतिवर्ष  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 इस  देश  में  भ्रनुसुचित  के  लिए  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में

 उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  संविधान  में  दिए  गए  संरक्षणों  को  बार-बार  उल्लंघन

 किया  गया  है  ।  इसी  कारण  ये  जातियां  ऊपर  नहीं  उठ  सकीं  ।  श्रनुसुचित  जातियों

 को  उनका  सही  तथा  गौरवपूर्ण  स्थान  दिलाने  के  लिए  पूरा  प्रयास किया  जाना  चाहिए

 श्री  वी०  ato  काम्बले  :  कांग्रेस  सरकार  नें  झ्रापातस्थिति  की

 घोषणा  करके  राष्ट्र  को  पूर्णतया  पंगु  बना  दिया  ।  श्रापातस्थिति  के  बारे  में  कुछ

 फहमी  है  ।  हमारे  संविधान  संविधान  को  समाप्त  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 धान  के  ने  यह  सोचा  था  कि  देश  में  हमेशा  शान्तिपूर्ण  संविधानात्मक  सरकार  होनी

 लेकिन  कांग्रेस  सरकार  ने  संविधान  को  समाप्त  कर  श्रापातस्थिति  का  प्रयोग  किया  ।

 जनता  पार्टी  को  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  गलत  फहमी  है  ।.  इनका  कहना  है  कि

 श्रापातस्थिति  के  दौरान  बहुत  ज्यादतियां  की  गई  जबकि  झ्रापातस्थिति  स्वयं  एक  ज्यादती  थी  ।

 कांग्रेंस  दल  ने  स्वीकार  किया  है  कि  श्रापातस्थिति  की  घोषणा  एक  महान  भूल  थी  ।  जब

 वें  यह-स्वीकार  करते हैं  तो  उन्हें  संविधान  के  शभ्रधिनियम  के  निरसन  किए

 पर  भी  कोई  भ्रांपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  श्रापातस्थिति  में  जो  व्यवस्था  थी

 वह  संविधान  के  42  वें  संशोधन  श्रधिनियम  में  नहीं  थी  ।  उन्हें  यह  सुनिश्चित  कंरना

 चाहिए  कि  संविधान  संशोधन  श्रधिनियम  रट  किया  जाये  |

 जहां  तक  भ्रनुसूचित  जातियों  भर  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  का  सम्बन्ध

 इन  जातियों  के  सम्बन्ध  में  जो  भी  संगठन  थे  उन्हें  पूरी  तरह  नष्ट  कर  दिया  गया  है  ।

 इन  जातियों  के  सदस्यों  को  हतोत्साहित  किया  गया  तथा  इनका  कोई  भी  उत्लेखनीय  संगठन
 हनते

 नहीं  था  ।  इन  जातियों  के  लिए  श्रारक्षित  श्रधिकांश  स्थान  कांग्रेस  दल  ने  हथिया  लिए  थे

 अब  जनता  पार्टी  ने  ऐसे  कुछ  स्थान  हथिया  लिए  स्र्त  जनता  पार्टी  की  यह  जिम्मेदारी

 है  कि  वह  यह  देखे  कि  इन  जातियों  के  कल्याण  पर  ध्यान दिया  जाये  ।

 बेलछी  में  भ्रनुसुचित  जातियों  के  9  व्यक्तियों  को  गोली  से  उड़ा  fear  गया  ।  कोई

 झगड़ा  नहीं  gat  था  |  इन  लोगों  को  रस्सी  से  बांध  दिया  गया  श्रौर  दिन  दहाड़े  गोली

 से  उड़ा  कर  श्राग  में  झोंक  दिया  ।  ag  घटना  प्राचीन  काल  की  निर्मम  घटनाओं  की  याद

 दिलाती  है
 ।

 सरकार
 को

 ag  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  भविष्य  में  ऐसी  -  घटनाओं  की
 पुनरावृत्ति

 >
 हो
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 a  a  a  नी

 भ्रनुसुचित  जातियों  श्रौर  जनजातियों  के  कल्याण  पर  होने  वाले  व्यय  में  भी  कमी  हुई

 है  ।  वर्तमान  wylaet  18  करोड़  रुपए  रुपए  प्रति  व्यवित  है  ।  इतनी  कम  राशि

 लोगों  की  श्रावश्यकता  को  किस  प्रकार  पूरा  कर  सकती  यही  ae  राशि  स्वच्छिक

 एजेन्सियों  के  माध्य  से  दी  जाती है  ।  मेरा  सुझ।व  है  कि  एक  संसदीय  समिति  का  गठन  किया

 जाये  जो  इस  बात  का  पता  लगाये  कि  श्रनुसूचित  जातियों  एवं  भ्रमुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 हेतु  श्रांवटित  राशि  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 संघ  शासित  प्रदेशों  को  या  तो  राज्यों  का  दर्जा  दिया  जाये  या  उन्हें  प्रदेश

 समझा  जाये  ।  इस  समय  ये  न  तो  संघशासित  प्रदेश  ही  है  श्रौर न  ही  राज्य ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  जो  गलतियां  की  जनता

 सरकार  उन्हें  दूर  करे  ।  इन  जातियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व
 दे

 शौर  इनके  के  लिए

 जो  राशि  श्रांवटित  की  जाये  उसका  उचित  उपयोग  किया  जाये  ।

 श्रीमती  रेणुका  देवी  बढ़कटकी  )
 अपात-स्थिति  के  19  महीने  प्रजातंत्र  के

 महत्व  को  घटाने  के  लिए  एकजुट  प्रयासों  की  पराकाष्ठा  के  प्रतीक  थे  ।  जो  लोग  लोकतंत्र

 को  नष्ट  करके  देश  में  निरंकुश  शासन  की  स्थापना  करना  चाहते  थे  उन्होंने  गह  मंत्रालय  को

 अपनी  इण्छाश्रों  के  क्रियान्वयन  का  मुख्य  उपकरण  बनाया  ।  उनका  शासन  एक  शासन

 था  at  एक  दलीय  शासन  में  हमेशा  पुलिस  का  राज्य  होता  है  ।  इसलिए  पूरे  पुलिस  विभाग

 को  बदलने  की  है  ।

 आपातस्थिति  के  दौरान  विश्लेषण  संकध  तथा  अन्य  अभिकरणों  को  बड़ी

 राशि  दी  गई  ।  कुछ  विशेष  व्यक्तियों  को  भी  धन  दिया  गया  fra  भारत  के  नियंत्रक  तथा

 महालेखा  परीक्षक  ्रौर  संसद  की  नजर  से  बचा  कर  रखा  गया  ।  गृह  way  को  इन  बातों  की

 जांच  करनी  चाहिए  ताकि  भविष्य  में  इनकी  पुनरावृत्ति  न  हो  ।

 गृह  मंत्री  ने  जो  शानदार  शरुश्रार्त च  की  है  तथा  जिस  रफ्तार  से  उन्होंने  के

 मूल  अधिकारों  को  वापस  दिलाया  है  उसके  लिए  हम  उनकी  प्रशंसा  करते  हैं  लेकिन  यह  पर्याप्त

 नहीं  है  ।  संविधान  के  संशोधन  को  तत्काल  वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।  मूल

 श्रधिकारों  को  प्रतिष्ठित  करना  होगा  ।  न्यायपालिका  की  शक्तियों  को  भी  शीघ्र  ही  वापस

 लौटाया  जाना  चाहिए  \

 हमारे  सरकारी  कार्यालयों  ने  कुशलता  के  कारण  ख्याति  अजित  नहीं  की  है  ।

 जनता  की  याचिकाओं  तथा  जन  प्रतिनिधियों  द्वारा  संसद  सदस्यों  यहां  तक

 कि  मंत्रियों  को  भी  faa  गए  पन्नों  का  कभी  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  त्रौर  वे  वर्षों  तक

 Stat  रहते है  ।  जनता  को  इसके  कारण  कष्ट  सहना  पड़ता  है  ।  हम  श्राशा  करते  हैं  कि  मंत्री

 मदोदय  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह  कार्यालय  कुशलता  से  काम  sti  इन  कार्यालयों  को  इस

 ढंग  से  काम  करना  चाहिए  कि  लोगों  की  इनमें  are  बनी  रहे  ।

 gra  राज्य  विधान  सभा  ने  राज्य  के  विरुद्ध  सत्ता  के  दुरुपयोग  शौर

 सरकारी  राशि  के  दुरुपयोग  के  लिए  70  श्रारोप  लगायें  है  राज्य  सरकार  दस्तावेजों  Aix

 अन्य  प्रमाणों  को  लगा
 कर

 नष्ट  कर  देने  की  कोशिश कर  रही  है  मंत्री  महोदय  की

 यह  जिम्मेदारी है  कि  प्रमाण नष्ट  न  होते
 पायें
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 twa  उद्देश्य  के  लिए  पूर्वीत्तर  परिषद  बनाई  गई  उसे  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  इसे

 अपनी  जैसे कि  ब्रह्मपुन्न  के  ऊपर  पुलि  एक  राष्ट्रीय  राजपथ  का

 निर्माण  तथा  पगलदिया  नदियों  पर  मुख्य  पन-बिजली  परियोजनायें  बनाना  इत्यादि

 के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  समुचित  प्रशासनिक  तौर  वित्तीय  भ्रधिकार  नहीं  है  ।  आशा  की

 जाती  है  कि  मंत्री  महोदय  पूर्वीत्तर  परिषद  के  लोगों  को  श्रधिक  शवितयां  श्रौर  झ्रधिक  धन

 देंगे  ताकि  लोगों  की  श्राकाक्षांग्रों  को  पूरा  कर  सकें  ॥

 में  शिलांग  समझौते  के  बाद भी  शान्ति  नहीं  हई  है  ।  मिजोरम  में  एजवल  मैं

 अई०  जी०  एस०  पी०  और  एस०  डी०  पी०  की  निमंम  हत्या  के  बाद  कुछ  देर  तक  हंगामा

 रहा  श्नौर  सुरक्षा  के  नाम  पर  सैंकड़ों  भोले-भाले  लोग  गिरफ्तार  किए  गए  ।  तब  से  स्थिति  बदतर

 हो  गई  है  ।  सभी  भोले-भाले  लोग  जो  wigan  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किए  गए  थे  उन्हें  रिहा

 कर  देना  चाहि  ताकि  मिजो  पहाड़ी  क्षेत्र  में  शांति  स्थापित  की  जा  सके  ।

 इसी  तरह  अ्ररुणाचल  प्रदेश  में  लोग  खुश  नहीं  हैं  ।  adam  प्रशासन  के  प्रति  कड़ा

 रोष  है  ।
 झाशा  की  जाती  है

 कि
 गृह  मंत्रालय

 इस
 प्रोर  ध्यान  देगा

 ।

 हमने  देखा  है  कि  जनता  पार्टी  के  नेताझ्रों  ने  भ्रापातस्थिति  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों

 के  प्रति  नरम  रवैया  अपनाया  है  ।  डा०  कर्ण  सिंह  तथा  उनके  दल  के  mea  नेता  गांधी  जी

 के  सिद्धांतों  को  भूल  चुके  हैं  जबकि  हमारे  नेता  तथा  हमारा  दल  उन  सिद्धांतों  को  श्रभी  भी

 बनाये हुए  है  ।

 Shri  Ram  Murti  (Bareilly)  :  I  rise  to  support  the  demands of  Home  Ministry.  India  got
 its  Indeperdercr  go  y:  ais  ago  but  dvrir  g  the  last  2.1/2  years  the  Congress  Party  has  ruined  that
 country.  It  is  really  painful  because  the  names  of  eminent  personalities  like  Mahatma  Gandhi,
 and  Lokmanya  Tilak  are  associated  with  Congress  Party.  These  leaders  and  many  other  great-
 men  built  the  Congress  Party  which  stood  for  certain  values.  But  all  these  values  and  principles
 were  lost  sight  of  durin  g  last

 two  years.  It  is  simply  for  this  reason  that  on  1st  May,  1977  f

 गला
 the  Congress  Party,

 ‘The  emergency  was  clamped  on  the  country  by  Smt.  Indira  Gandhi  through  Congress  Party-
 As  a  matter  of  fact  there  were  absolutely  no  reasons  for  imposing  the  same.  There  was  neither
 any  threat  of  external  aggression  nor  any  internal  disturbance  in  the  country.  The  emergency
 was  simply  im  posed  to  overcome  the  threat  of  peaceful  agitation  declared  by  J.P.  and  Acharya
 Kriplani.

 In  1g71  elections,  Smt.  Indira  Gandhi  promised  to  remove  poverty  and  unemployment from.  the  country.
 five  years,

 But  on  the  contrary  poverty  and  unemployment  increased  during  the  last
 When  people  wanted  to  agitate  to  draw  the  attention  of  the  Government  towards

 h
 their  difficulties,  they  were  suppressed.  Emergency  was  imposed  to  crush  the  movement  spear ca  ded  by  Shri  Jayaprakash  Narayan  to  highlight  the  problems  faced  by  the  people..

 During  emergency,  lakhs  of  people  were  put  behind  bars  simply  for  this  reason  that  they raised  their  voice  in  fav  our  of  democratic  values.  Atrocities  were  committed  throughout  the
 country.  But  it  is  a  matter  of  pity  that  there  was  not  even  single  protest  by  Congréssmen  or
 Congress  organisation  against  autocratic  rule  in  the
 as  if  they  were  personal  slaves  of  the  Prime  Minis  ter.

 country.  At  that  time  Congressmen  behaved

 by  one  person.
 The  whole  organisation  was  dominated

 shown  by
 It  is  a  matter  of  all  the  more  pity  that  e  ven  now  no  sign  of  repentence  has  been

 Congressmen  for  their  past  sins.  Smt.  Indira  Gandhi  imposed  emergency  for  her  per- sonal  gains  and  emergence  of  Mr.  Sanjay  G  andhi  on  national  scene  was  the  most  wonderful  gain or  emergency.  In  the  name  of  emergency  all  the  democratic  institutions  were  destroyed.  Al
 sorts  .of  sins  Were  committed  in  the  nasic of  emergency;  So,  review of.  all  the  sinful-deeds  asso- ciated  with  recent  internal  emergency,  I  wan  t  to  impress  upon  this  House  to  m in  the  Constitution  so  that  in  future  Const  ution  ज  Hot:

 make  such  provisions
 exploited by

 वे
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 The  other  thing  which  I  feel.  the  most,  is  that  the  9०४८८  adminiseration  in  the  country  should
 be  toned  up.  Yesterday,  it  was  rightly  stated by  an  han.  Member  from  Bihar  that  today  police
 has  to.  work  under  .a  lat  of  strain  Police  administration  should  be  made  free  from  political
 influence  so  that  public  security  should  be  ensured..  The:  एा्फ्टिपाधिलड  of  the  police  personnel
 should  be  looked  imto  and  they  should..be  asked  to  work  for  safeguarding  the  interests  of  the
 commonman.  It  is  a  matter  of  concern  that  the  conditions  in  jails  in  our  country  are  not  good.
 This  fact  can  be  testified  by  several  of  my  friends  who  had.  been  to  jails-reeently.  So,-my  sub-
 mission  to  the  hon.  Home  Minister  is  that  steps  should  be  taken  for  improving  the  conditions
 in  jails.  It  will  be  good  if  a  political  class  is  created  in  jails  for  political  prisoners.

 My  other  submission  is  that  when  I  was  in  jail,  I  saw  that  agood  number  of  people  who  were
 Pakistani  nationals  were  also  put  in  jails.  They  were  put  in  jails  for  overstaying  in  this  country.
 Even  if  these  people  remain  in  jails,  the  Government  has  to  spend  on  them.  So  they  should  not
 be  keptin  jails  for  indefinite  period.  The  Government  should  take  some  decision  for  sending  them

 back
 to  their  country.

 Lastly,  I-want  to  say  a  few  words  about  language  the  country.  I  am  of  the
 opinion  that  three-language  formula  should  be  enforced  throughout  the  country.  In  Hindi-
 speaking  areas,  people  shauld  learn  a  languge  of  the  people  of  non-Hindi  speaking  areas.  The
 people  of  Non-Hindi  speaking  areas  should  learn  Hindi  at  least  upto  5th  class  so  that  Communi-
 cation  between  people  of  different  areas  may  become  easy.  There  should  be  no  question  of
 imposing  Hindi  on  anybody.  But,  itis  only  through  a  common  popular  language  that  the  whole.
 country  can  be  brought  together.  With  these  words,  I  support  the  demands  of  the  Home
 Ministry.

 डा०  हेनरो  श्रास्टिनਂ  (TeATHATA )  हमारे  देश  में  सन्त  महात्मा  सदा  ही

 विश्व  एकता  के  लिए  प्रयत्न  करते  रहे  है  ।  राजनीतिक  स्तर  पर  हमारे

 राजनीतिज्ञ  भी  उपमहाद्वीप  में  एकता  के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  करते  रहे  हैं  हमारे  देश  का

 इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  केव ल  अ्रशोक  तथा  श्रकबर  के  काल  को  छोड़कर  भारतीय

 जनता  ने  यह  ज अ्रादश  भूला  रखा  था  ।  स्वतन्त्रता  otha के  बाद  सरदार  पढेल  ने  देश  में  यही

 waar  स्थापित  करके  जब्िटिश  साम्राज्यवादियों  की  उन  arm  पर  पानी  फेर  दिया  जों  यह

 समझ  रहे  थे  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  कुछ  ही  वर्षों  बाद  देश  छिन  fate  हो  जांयेगा  ।  वर्तेमान

 भारत  के  निर्माण में  तथा  उसे  राष्ट्रीय  एकता  के  एक  सूत्र में  पिरोने में  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस

 ने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भुमिका  war  की  है  ।  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  कांग्रेस  संगठन  के  अ्रभाव

 में  देश  इस  प्रकार  की  एकता  ला  पाना  सम्भव  ही  नहीं  था  ।
 स्र्त

 हमें इस  तथ्य  को  कभी

 भी  नजंरभ्रंदाज  नहीं  करना  चाहिए  |

 हमारे  लिए  यहं  भी  गव  की  बात  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  हमनें  उन  सभी

 आदर्शों  को  करने  का  प्रयास  किया  जिन्हें  हमारे  नेताश्रों  ने  वर्षों  से  aaa  मन  में

 सजों  रखा  था  |  स्वतन्वरतो  प्राप्ति  के  बाद  सरकार  ने  maw  ऐसी  नीतियां  बनाई  जिनसें

 faa  तथा  श्राथिक  विषभताश्रों  को  दूर  किया  जा  सकता थी  ca  fear  में  हम  काफी  ह

 तक  सफल  भी  हुए  परन्तु  श्रपनी  कुछ  गत  वर्षों  के  श्रनुभव  के  mare  पर  हम  यह  कहें  सकते

 हैं  कि  इनकी  क्रि्ास्वित  के  नौकरशाही  ने  उतना  सक्रिय  सहयोग  नहीं  दिया  faa

 कि  उसे  देना  चाहिए  था  ।  यह  बहु  चर्चित  श्रापातस्थिति की  भी  हैं  ।  कुछ॑

 tra  जब  तथा  विद्वान  लोग  शझ्रापातस्थिति  का  मूल्याकन  करेंगें  तो  सम्भवतः

 ag  भी  यहीं  लिय  देंगे  दोष  क्रियान्वयन  स्तर  पर  नीति  निर्माण  के  स्तर  पर  नहीं  ।
 ह

 वास्तव  में  श्रापात  स्थिति  की  ज्यादतियों  के  लिए  नौकरशाही  काफी  ge  तक  जिम्मेदार
 है

 ।

 हमारे  वर्तमान  गृहमंत्नी  को  प्रशासकीय  कार्यों  का  SOT  खासा  भ्रनुभव  है  ।  अब  यह  देश  की

 कानून  व्यवस्था
 के  प्रभारी  हैं  ।  हमें  उनसें  आ्राशायें  हैं  परन्तु  यह  बड़ी ही  विचित्र  विडम्बना

 है  कि  उनके
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 शासनकाल में  ग्रादिवासियों  के  गांवों को  उजाड़ा  जा  रहा  हैं  ।  लोगों  में  श्रब  यह  धारणा

 दिन  प्रति दिन  बढ़ती  जा  रही  है  कि  उन्हें  किसी  प्रकार  की  सुरक्षा  उपलब्ध  नहीं  है  ।  श्रावश्यकता  पड़ने

 पर  उन्हें  अपेक्षित  ५ुलिस  सहायता  तथा  सुविधा  भी  उपलब्ध  नहीं हो  पाती  है  ।  स्र्त  मेरा  अ्रनुरोध  है

 कि  इस  are  उपयुक्त ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  गृहमंत्री  महोदय  को  मैं  यह  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं

 कि  उन्हें  पुलिस  विभाग  में  लगभग  40  प्रतिशत  पिछड़ी  जातियों  के  लोग  रखने  चाहियें  ।  हरिजनों  को

 भी  उपयुक्त  प्रशिक्षण  के  बाद  पुलिस  अधिकारियों  के  पर  frat  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  साथ

 मरा  ग्रन्य  सुझाव  यह  भी  है  कि  भारवीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  भर्ती

 के
 नियमों

 में  उपयुक्त  परिवर्तन  करके  उनमें  हरिजनों  को  उपयुक्त  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  के  लिए

 भी  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  क द्ष  की  बात  है  कि  वर्तमान  सरकार  ने  afore  श्रायोग  की  नियुक्ति करने  की  बात  कही  है  ।

 यह  एक  सराहनीय  बात  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जेलों  की  स्थिति  का  उल्लेख  भी  किया  जेलों  की

 स्थिति
 निश्चय  ही  शोचनीय  है  तथा  मेरी  भी  यही  मान्यता  है  कि  जेल  सुधार  हेतु  एक  समिति का  गठन

 किया  जाना  चाहिए  ।

 गत  30  वर्षों  में  हमारे  देश  में  wae  सामाजिक  तथा  अधिक  परिवर्तन  हुए  हैं  ।

 देश  का  इतिहास इस  बात  का  साक्षी है  कि  हरिजनों  तथा  दलित  वर्ग  के  लोगों  को  पहली  बार  स्वतन्त्रता

 पूर्वक  श्रपनी  विचाराभिव्यक्ति  करने  का  श्रवसर  प्राप्त  gar  है  ।  पिछड़ी  जातियों  के  जिन

 का  गत  प्रनेक
 वर्षों

 से  दमन  किया  जाता  कांग्रेस  संगठन  ने  उनमें  जागरूकता  के  प्राण  फूक  दिये  हैं

 गृहमंत्री  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  जागरूकता  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  दलित  लोगों  को  प्रगति का  उपयुक्त

 प्रदान  करने  के  कार्य  को  श्रौर  प्रागे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  हमने  समाजवाद  की  श्रोर  जो

 कदम  बढ़ाया  उसे  बनाये  रखा  जाना  चाहिए  ।  wea  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्रालय  के
 कार्यकरण  में  उपयुक्त  सुधार  किये  जाने  चाहियें  ।

 श्री  एडु्नाडों  फंलीरो  :  श्रीमान्  सौभाग्यवश  are  मैं  ही  एक  ऐसा  प्रतिनिधि

 सदन में  हूं
 जो  कि

 संघशासित  प्रदेश  का  प्रतिनिधित्व करता  हुं  श्रीमान्  यह  खेद
 की

 बात  है  कि
 शासित  प्रदेशों  द्वारा  wiry  स्वायतता तथा  स्वायज्ञशाली  सरकार की  मांग  के  प्रति  भारत  सरकार  तथा

 विशेष  कर  गृह  मंत्रालय  का  रवैया  सन्तोषजनक नहीं  रहा  है  ।  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  देश
 में  विशेषकर  ल  यद्दीप  जैसे  कई  शासित  प्रदेश  ऐसे  हैं  जहां  कि  पंचायतें  तक

 नही ंहैं
 ।

 उन
 राज्यों

 का  सम्पूर्ण शासन  दिल्ली  से  चलाया  जाता  है  ।  यह  भला  उपनिवेषवाद  नहीं
 तो

 शर  क्या  है  ?  पांडिचेरी तथा  गोझ्रा में  भी  स्थिति  लगभग  उपनिवेषवाद  की  ही  है  ।  यह  ठीक  है  कि

 वहां  विधान  सभायें  हैं  परन्तु  उनकी  स्थिति  स्वतन्त्रा  राज्यों  की  सी  नहीं है  यह  कितनी  विचित्र

 बात  है  कि  राज्यों  की  विधान  सभाश्रों  के  सदस्यों  को  राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  वोट  देने  का

 प्राप्त  है  परन्तु  पांडिचेरी तथा  गोश्रा  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  यह  अधिकार प्राप्त  नहीं  है  ।  यह  भला

 दूसरी  श्रेणी  की  नागरिकता नहीं  है  तो  क्या  है  ?

 मैं  सदन  के  समक्ष  विनम्रता  से  यह  प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  गोझा  और  पांडिचेरी

 में  विधान  सभायें  उसी  प्रकार  लक्ष्यद्वीप  तथा  द्वीपसमूह  तथा  निकोबार द्वीप  समूह
 में

 भी  विधान  सभायें  होनी  चाहियें  ।
 तथा  पांडिचेरी को  पूर्ण  राज्य का  दर्जा  दिया  जाना  चाहिय े।

 we  ate भी  भ्रच्छा हो  यदि  दिल्ली  तथा  चण्डीगढ़  को.भी  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाए  ।  जनता
 पार्टी के  रांरक्षक  श्री  जयप्रकाश  नारायण  छोटे  राज्यों  के  सम्थेक हैं  ।  जनता  पार्टी  के  श्राचार्य  कृपलानी

 भी  छोटे
 एज्यों

 को  तथा  केन्द्र  शासित
 प्रदेशों

 को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  पक्ष  में  हैं  ।  मैं  समझता हूं
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 कि  एक  बार  हमारे  वर्तमान  गृहमंत्री  न  भी  यही  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़ेपन

 के  लिए  उसका  अधिक  बड़ा  झाकार ही  जिम्मेदार  है  ।  इतना  ही  नहीं  हाल  ही  के  चनावों  के

 दौरान  हमारे  वर्तमान  गह  मंत्री  श्री  मध  दण्डवते  ने  भी  गोझा  के  लोगों  को  यह  प्राशवासर  दिया  ar

 कि  उनके  राज्य  को  पर्ण  राज्य  का  दर्जा  दिया  जाएगा  |

 उपरोक्त  वायदों  की  तरह  जनता  पार्टी  के  श्री  राज  नारायण  तथा  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े

 ने भी  कुछ  इसी  प्रकार  के  वायदे  किये  हम  ara  करत ेहैं  कि  उत  वायदों  तथा  aTgaraay

 को  पुरा  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किया  जाएगा

 Shri  Suraj  Bhan  (Ambala) :  My  submission is  that  during  the |  st  six  years  this  House
 has  not  got  the

 opportunity
 to  discuss  the  report  of  Scheduled  Castes  Co.  oner.  So  ifthe

 time  of  this  discussion  is  increased  more  Members  will  get  an  opportunity  to  participate  in  the
 same,

 सभापति  महोदय  :  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 श्री  राम  जेठमलानी  :  wat  हाल  ही  में  हमार  देश  में  एक  बहुत  बड़ा

 परिवर्तन garg  ।  देश  की  जनता  ने  लोकतन्त्र  में  श्रपनी  गहन  श्रास्था  व्यक्त  की  है  ।  यह  सम्पूर्ण

 परिवर्तन गृह  मंत्रालय  के  माध्यम  से  ही  भ्राया है  तथा  इसके लिए  मैं  Ig  मंत्रालय को  बधाई  देना

 चाहता  हूं  विधान  सभाओं  के  भंग  किये  जाने  के  बारे  में  गृह  मंत्रालय
 की

 कुछ  श्रालोचना
 की

 गई
 थी  ।

 परन्तु उसका  उत्तर  तो  जनता  ने  दे  ही  दिया  है  |

 लोगों  ने  यह  दिखा  दिया  है  कि  गह  मंत्रालय  का  निर्णय  ठीक  था  अर  इन  विधान  पभाग्रों  का  एक

 भी  दिन  बने  रहने  का  कोई  ौचित्य  नहीं  था  ।  कल  डा
 ०  क्णेसिह ने  ग्रपने  भाषण  में  कहा  था  कि  कांग्रेस

 ने  देश  को  एकता  प्रदान  की  ।  क्या  उनका  प्रभिष्राय  यह  था  कि  जनता  पार्टी  उस  एकता  को  समाप्त  कर

 रही है  ?  मेरे  विचार  में  उनका  दावा  झूठा  शर  श्रारोप  निराधार  है  |  डा
 ०
 ्  सिंह  ने  कहा  है  कि  श्रायोगों

 को  झपना  काम  शीघ्र  करना  चाहिए  मैं  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  परन्तु  साथ  ही  मेरी  एक  शर्तें  है

 अर  वह  यह  कि  कांग्रेस  के  सक्रिय  कार्यकर्त्ता  होने  के  अपराधों में  सहयोग  देने  के  उन्हें

 के  समक्ष  गवाही  देने  से  हिचकना  नहीं  चाहिए  |  )

 श्री  के०  लकप्पा  :  माननीय  सदस्य  को  सभा  की  प्रतिष्ठा  का  ध्यान  चाहिए  ॥

 सभापति  महोदय  :  कृपया  शांति  रखें  |

 श्री  ato  एस०  स्टीफन  क्या  माननीय  सदस्य  को  पक्का  विश्वास  है  कि  उनके

 दल  में  ऐसे  सहयोगी  नहीं  हैं

 सभापति  agiaa  :  श्री  श्राप  उकसाने  वाली  भाषा  का  प्रयोग  न  करें  ।

 sto  Fo  लकप्पा  :  हमारी  मांग  है  कि  माननीय  सदस्य  प्रपने  शब्द  वापिस  लें

 सभापति  महोदय  बैठ  जायें  ।  मैंने  माननीय सदस्य  को  समझा  दिया  है  कि  वह  उक  साने

 वाली  भाषा  का  प्रयोग  न  करें  यदि  प्रतिपक्षी  समझते  हैं  कि  वे  प्रजातांत्लिक  भावनाओं  का  श्रादर  कर  ते  हैं

 147



 Demands  for  Grants,  1977-78  22  Asadha,  1899  (Saka)

 वि

 [  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chan  ]

 pre P-9  न्य
 तो  we  ह्  मिलकर  उन  संवैधानिक  संशोधनीं  का  विरोध  करना  चाहिए  जो  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  पास

 किए  गए  थे  ।  ।  सभा  की  बैठक  के  पहले  ही  दिने  प्रतिपंक्षीदल  के  नेता  ने  कहा  था  fH  वह

 श्रस्ता  वित  संवैधानिक  संशोधनों  पर  गुण-दोषों  के  श्राधार  पर  विचार  करेंगे  ।  लेकिन  श्रभी  तक  प्रतिपक्षी

 दल  की  श्रोर  से  किसी  ने  भी  यंह  नहीं  कहा  कि  वे  संवैधानिक  संशोधन  को  समाप्त  करने  के  लिए  तैयार

 2  ।  (saat)

 श्री  वसन्त  साठे  )  :  पहले  माननीय  सदस्य  यह  कहें  कि  वह  हाजीमस्तान  जैसे  तस्करों

 का  साथ  नहीं  देंगे  ae  ्रमरीका  से  मेल-जोल  नहीं  रखेंगे  ।  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  कृपया  भ्रपनी  सीट  पर  बैठें  ।

 श्री  टी०  बालकृष्णया  :  सभापति  महोदय  ने  पहले  ही  यह  fava  दे  दिया

 है  कि  माननीय  सदस्य  उकसाने  वाली  बात  नहीं  करेंगे  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  माननीय  सदस्य

 उसी  लहजे  में  बोल  रहे  ।  हरिजनों  पर  किए  जा  रहे  श्रत्याचार  नता  सरकार  के  लिए

 शर्म  की  बात  होनी  चाहिए  ।
 उनके  शासन  के  100  दिनों  में  कई  हरिजनों  को

 गया
 एवं  मारा  गया

 |  वसन्त  साठ  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  : मैं  इसकी  श्रनूमति  नहीं  दे  सकता  ।  यदि  श्राप  सीट  पर  बैठेंगे
 तो  मुझे  श्रन्य  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  |

 श्री  रामे  जेठमलानी  :  Sto  कर्ण  सिंह  ने  area  लगाया  है  कि  हम  दल  बदल  की

 प्रवृत्ति  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ।  यदि  कुछ  कांग्रेस के  सदस्य  हमें  श्राकर  यह  कहतें  हैं  कि  पहले

 हम  पाप  करते  रहे  हैं  अर  wa  हम  इन  पापों  से  छुटकारा  पाना  चाहते  हैं  तो  कया  हम  उन्हें

 यहाँ  कहें  कि  वे  भझ्रपनीਂ  पाप  प्रैक्रियी  जारी  रखें  ।  जनता  पार्टी  किसी  भी  अरन्य  दल  के  सदस्य

 को  तब  तक  श्रपने  दल  का  सदस्य  नहीं  बनाएगी  wa  तक  कि  वह  उसके  पुराने  रिका  की

 जांच  करके  उससे  संतुष्ट  नहीं  होती  श्रौर  उसे  यह  विश्वास  नहीं  कि  वास्तव  में  उस

 व्यक्ति  के  ह्दय  में  परिवर्तन  ह्दय  हैं  ।  उसी  दशा  में  पहले  उसे  परिवीक्षा  पर  दल  में  रखा

 जाएगा  ।  हमारी  पार्टी  में  हर  किसी  व्यक्ति  को  सदस्यता  प्रदान  नहीं  की  जाएगी  ।

 डा०  कणं  सिंह  ने  कहा  है  कि  देश  में  पुलिस  दुव्येवहार  कर  रही  है  ।  उन्हें  यह  नहीं

 भूलना  चाहिए  कि  पिछले  दस  वर्षों
 में

 पुलिस  wararay  दले  के  भ्रष्टाचारी  गैर-कानूनी  कार्यों

 में  साथ  देती  रही  है  ।

 कुछ  fer  पव  oa  मैंने  कुछ  व्येक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठाया  था

 तो  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  अथवा  उनके  ga  की  गिरफ्तारी  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  को  बहुत  सावधानी  बरतनी  होगी  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  सरकार  को  एक

 गरीब  झादमी  की  गिरफ्तारी  के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षाकृत  ofan  सावधानी  बरतनी  चाहिए  ।  RE Cical

 की  मदद  तो  हर  कोई  करतां  है  तो  लेकिन  गरीबों  की  मदद  करने  वाला  कोई  नहीं  है  ।

 ग्राशा  है  कि  गृह  मंत्रालय  गरीब  श्रादमी  की  गिरफ्तारी  के  समय  श्रधिक  सावधानी  बरतेगी
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 बड़े  creed  की  बात  हैं  किं  श्री  संजय  गांधी  खले  श्राम  प्रमाणों  को  नष्ट  करने  में
 लगे  हुए  हैं  जबकि  उनकें  fate  गम्भीर  श्रारोप  हैं  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  मेरा  व्यवस्था  का  -  प्रश्न  है  ।  निर्णेयाधीन  मामले  पर  मत  व्यक्त

 करके  माननीय  सदस्य  निर्णय  को  प्रभावित  कर  रहे  है ं।

 श्री  राम  जेठसलानी :  मेरा  ऐसा  कोई  उद्देश्य  नहीं  ।  हो  सकता  है  कि  श्र भी  संजय  गांधी

 के  विरुद्ध  लगाए  गए  श्रारोप  झूठे  हों  i  ag  निरपराध  हो  सकते  हैं  अर  हम  करते हैं

 कि  वह  श्रपनी  बेगनाह्ी  को  साबित  करेंगे  ।  लेकिन  जांच  निष्पक्ष  होनी  चाहिए  क्योंकि  जनता

 सच्चाई  जानने  के  लिए  उत्सुक  है  |

 यदि  सत्य  छुपाया  जाता  है  at  जांच
 गलत  ढंग  से

 की
 जाती  है

 तो
 यह

 स्याय  के

 प्रति  बहुत  बड़ा  भ्रविश्वास  होगा  ।  यदि  देश  में  कानून  का  शासन  स्थापित  करना  है ंहै ंतो  हमें

 कानून  के  सामने  गरीब-अ्रमीर  सबको  एक  समान  समझना  होगा

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  प्रजातंत्र  पर  व्यापक

 झाक्रमण  ate  संविधान  के  के  विरुद्ध  कोई  काननी  प्रावधान  नहीं
 है  ।  सरकार  को

 ऐसा  कानून  बनाना  चाहिए  कि  जिससे  संविधान  का  उल्लंघन  करने  TAT  प्रजातंत्र  को  उखाड़ने

 वाले  दोषी  को  सजा  दी  जा  सके  |  यह  कानून  24-6-1977  से  किया  जाना  चाहिए

 जहां  तक  बहुसंख्यकों  श्रौर  श्रल्पसंख्यकों  का  सम्बन्ध  हुसंब्यक  समदाय  के  लोगों का

 यह  कतंव्य  है  कि  वह  देश  की  जनसंख्या  के  20  प्रतिशत  जो  कि

 कों  का  है  के  हितों  की  रक्षा  करें  ।  हमें  उन्हें  शिक्षा  संस्थानों  में  नौकरियों  तथा  व्यापार  के

 मामले  में  उचित  श्रवसर  देना  चाहिए  |  श्रौर  उदू  भाषा  पढ़ाने  की  भी

 व्यवस्था  होनी  चाहिए  |

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  नें  1976  राष्ट्रीय  एकता  सम्बन्धी  कुछ  विशेष

 त्रों  पर  विचार  करने  हेतु  गह  मंत्री  की  श्रध्यक्षता  orate  एक  काय कारी  दल

 की  स्थापनों  की  थी  ||  कार्यकारी  दल  साम्प्रदायिक  सामजस्य  के  संवधेन  हेतु

 का  था एक  सात  gale  कायक्रम  सुझाव  feat  दल

 faatfaat  द्वारा  की  जानें  वाली  हिंसात्मक  घटनाश्रों  a  श्रमिक  TataraAT  से  निपटने

 के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  सिफारिशें  की  थी  ।  यह  इस  मामले  के  महत्व  को  कम  करने  तथा

 टालने  का  weer  तरीका  है

 1971-76  के  दौरान  देश  में  1256  दंगे  हुए  जिनमें  से  मुरादाबाद  का  दंगा

 बहुत  गंभींर  था  ।  कीप्रेसियों  को  यह  पता  होना  चाहिए  कि
 मुस्लिम  उनके

 राज्य  में  श्रपने  श्रापको

 महसूस  करते  थे  हिन्दु  राज्य  स्थापना  नहीं  करनी  है  ।  यदि  ऐसा

 gat  तो  देश  में  लोकतंत्र  समाप्त  हो  जाएगा  ।  श्रनुसूचित  जातियों  भ्रनुसुचित  जनजातियों

 की  दशा  बड़ी  शोचनीय  है  ।  वर्ष  1971  की  जनगणना  से  पता  चलता  है  कि  हमारी  कुल

 जनसंख्या  का  22  प्रतिशत  भाग  इन्हीं  जातियों  का  हैं  |  ag  1976  में  wea  बिहार  में

 सितम्बर  तक  श्रत्याचार  के  1133  मामले  हुए  ।  इसी  अवधि  के  दौरान  57  हरिजनों  और

 ग्रादिवासियों  हत्या  की  गई  ।
 ये  लोग  अ्राधिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  हैं  शार  जब  तक  भूमि

 ि
 सुधार  नहीं  far  T  तब  तक  इनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  सकता  i
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 पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  बहुत  महत्वपूर्ण  ह  यह  एक  नाजुक  क्षेत्र  है  ।  इस  के  लोग

 साधे  तौर  स्वाभिमानी  हैं  ।  राष्ट्रीय  मुख्यधारा  के  नाम  पर  उन्हें  डाराया  जा  रहा है
 ।  उन्हं

 अपनी  सभी  श्रच्छी  बातों  को  बनाए  रखने
 का

 श्रवसर  देना  चाहिए  |  यही  विविधता  में  एकता

 होगी  ।

 नागालैंड  के  राज्यपाल  को  दी  गई  विशेष  सत्ता  श्रसंवेधानिक  we  भ्रलोकतांत्रिक है  |

 उसे  एक  विशिष्ट  राज्य  का  न  कहकर  क्षेत्र  का  राय्यपाल  कहां  जाता है  |

 हमें  इस  नाजुक  क्षेत्र
 के

 लिए  राजनीतिक  हल  ढूंढ़ना  होगा  |

 पूर्वोत्तर  परिषद्  wears  alt  विश्लेषण  स्कन्ध  उपशाखा  है  ।  विकास  की  श्राड़

 में  इसने  विकास  के  स्थान  पर  पुलिस  का  कार्य  श्रधिक  किया  ।  विकास  के  स्थान  पर  पुलिस

 तथा  सुरक्षा  दलों  पर  भ्रधिक  धनराशि  व्यय  की  गई  है  ।

 विभाजन  से  समूचे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  संचार  व्यवस्था  प्रभावित  हुई  है  ।  सरकार  को
 =  ay

 परिवहन  सहायता  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  पेश  करने  चाहिएं  उन्हें

 mira  पर्यटन-विशेषकर  मणिपुर  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 योजन  श्रायोग  के  निदेशक  सरकारी  गोपनीयता  शझधिनियम  के  neater  जेल  में  बंद
 3
 al  गृह  मंत्री  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  उनके  साथ  अन्याय  न  किया  जाए  ।

 English  translation  of  the  Speech  of  the  Minister  of  Home  Affairs  delivered  in
 Lok  Sabha  on  13-7-77

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  I  am  grateful  to  the  Hon.  Members
 on  both  sides  because,  except  for  the  tempers  running  high  for  a  short  time,  there  has  been  a  very
 good  debate  and,  together  with  criticism,  constructive  suggestions  have  also  been  given.  So
 many  points  have  been  made  that  if  I  were  to  reply  to  all  of  them,  I,would  require  at  least
 three  hours.  But  I  do  not  think  that  all  of  them  need  a  reply.  I  will  be  able  to  reply  to  some  of
 them  which  I  considerimportant.  After  that,  ifany  hon.  Member  mightlike  to  know  the  Govern-
 ment’s  view  point  on  any  specific  issue,  I  would  try  to  clarify.

 Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  Dr.  Karan  Singh  initiated  the  debate  yesterday  on  behalf  of  the

 opposition  ;  I  thank  him  for  the  cool  and  composed  manner  in  which  he  put  forth  his  points.
 He  admitted,  although  not  full-throatedly,  that  the  Congress  had  committed  mistakes.  He  talked
 of  ends  and  means  and  said  that  the  ends  were  all  right,  but  there  was  a  mistake  in  the  means
 that  were  adopted  which  should  have  been  ethical.  But  I  do  say  that  the  end  was  also  wrong.
 How  can  the  object  of  setting  up  an  autocratic  state  be  right  ?  The  means  were  the  erosion  of
 the  rule  of  law,  the  end  was  dictatorship.  Therefore,  his  assertion  that  there  was  mistake  only  in
 one  regard  is  not  correct.  And  it  was  not  merely  a  mistake,  it  wasa  crime—  a  crime  against
 an  humanity,  against  this  country  and  its  future,  against  democracy.

 But  if  it  is  conditional  or  qualified, If  something  is  said  whole-heartedly  it  has  its  impact.
 it  cannot  have  the  desired  effect  on  the  country  ;  it  can  hardly  have  an  effect  on  us  because
 we  know  many  things.  Therefore,  if  he  wants  some  impact  to  be  made  on  the  country,  it  is
 better  that  no  ifs  and  buts  are  added.

 Another  hon.  Member  blamed  the  bureaucracy  for  all  that  had  happened.  According  to

 him,  the  measures  adopted,  the  laws  enacted,  the  ordinances  issued  were  all  correct,  but  the
 bureaucracy  did  not  implement  them  properly.  But  the  fact  remains  that  it  was  not  the  bureau-
 cracy  but  those  who  issued  the  orders  who  were  reponsible.  How  far  is  it  right  to  seek  scapegoats
 to  hide  one’s  own  wrongs  and  sins  ?

 Dr.  Karan  Singh  and  some  other  friends  confessed  that  mistakes  were  committed,  but  what
 ी  ll  this  do  Shrimati  Indira effect  is  it  going  to  have  on  those  who  were  responsible

 Gandhi  and  her  son  view  it
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 Shrimati  Indira  Gandhi  has  not  uttered  a  single  word  of  regret  80  far,  १४.  she  made
 of  this  country  ?  Men,  women  and  children,  the  innocent  and  the  poor,  and  thos  €  whose  :esord
 of  service  is  much  higher  than  hers,  had  to  undergo  untold  sufferings.  And  yet  there  has  been
 no  word  of  repentence  or  regret  from  her.

 Shri  Sanjay  Gandhi  has  said  that  he  is  not  guilty.  He  has  the  right  to  say  so.  May  be
 he  is  proved  innocent.  But  he  has  also  said  that  his  mother  is  the  most  popular  leader  in  India
 today.  Only  three  months  back,  she  was  defeated  in  spite  of  all  the  resources  at  her  disposal
 against  a  person  whose  only  resources  were  a  record  of  service  and  character.  And  now  within
 these  three  months,  she  has  become  the  country’s  most  popular  leader.  If  she  wants  to  have  a  test
 of  her  popularity,  we  are  ready.  If  she  wants  to  have  it  every  three  months,  we  are  ready  for
 that  also.

 But  I  am  only  talking  of  the  attitude.  It  was  a  great  mistake,  the  kind  of  which  has  not  been
 committed  in  the  history  of  any  democratic  country,  except  what  had  been  done  by  Hitler  and
 others.  But  even  Hitler  had  this  quality  that  he  loved  his  country,  he  wanted  to  make  1
 country  great,  he  dreamt  of  the  greatness  of  his  country.  But  here  while  she  wanted  to  establish
 dictatorship  in  the  country,  she  did  not  dream  of  making  the  country  great,  her  dreams  were
 cherished  for  herself  and  her  family  only.  Thatis  why  say  thathistory  has  no  parallel  to  this.
 But  in  spite  of  that,  there  is  no  repentence,  no  realisation  of  the  wrong  done.  She  could  have  said
 even  in  a  subdued  tone  that  she  had  now  realised  that  she  had  committed  a  mistake.  But
 nothing  of  this  kind  happened.  Perhaps  Dr.  Karan  Singh  and  some  other  friends  have  gradually
 realised  that  a  mistake  has  been  committed.

 An  hon.  Member  asked  us  to  look  at  the  achievements.  What  were  the  achievements  of
 Mrs.  Gandhi’s  regime  ?  Has  poverty  been  abolished  ?  According  to  the  U.N.  statistics  of  1954-55,
 our  country  rated  54th  or  52nd  among  the  80  poor  countries  were  richer  and  25
 poorer  than  us.  Look  at  the  present  figures.  Out  of  146  countries,  figures  relating  to  20.0  are  not
 available.  Our  rating  is  105th  or  10601  among  125  countries.  ._The  countries  that  were  supposed
 (0196  and  uncivilised,  even  those  countries  of  Africa  that  attained  freedom  2  or  4  years
 after  we  did,  that  had  no  roads,  electricity,  medical  colleges  and  no  resources  for  development,
 have  gone  ahead  of  us.

 Poverty  means  paucity  of  money  and  money  does  not  mean  currency  but  something  that
 fulfils  the  needs  of  man,  and  the  greatest  need  of  man  is  food.  Today,  at  least  40  per  cent  and
 according  to  some  economists  60  per  cent  people  do  not  get  even  bare  food.  And  they  say  that
 poverty  has  been  removed.

 So  far  as  unemployment  is  concerned,  if  I  remember  aright,  the  Planning  Commission  has
 accepted  that  at  the  time  of  the  first  plan,  there  were  about  5  million  unemployed  while  today
 the  number  of  the  unemployed  registered  in  the  employment  exchanges  is  11  million.  Besides,
 there  are  educated  people  who  do  not  see  any  usefulness  in  getting  their  names  registered,
 In  villages,  the  number  of  such  people  is  several  times  more.

 It  is  a  sheer The  gap  between  the  rich  and  the  poor  cannot  be  eliminated  completely.
 dream  that  the  income  of  all  should  be  equal.  It  is  an  ideal,  and  of  course  we  should  keep  the
 ideal  before  us.  But  it  is  not  possible  to  eliminate  the  difference  completely.  But  what  would
 such  a  Government  be  called  which  has  widened  the  gap  instead  of  narrowing  it  ऐ  When  the
 British  left  this  country,  the  wealth  of  the  richest  was  Rs.  30  crores  taking  Rs.  100  as  the  wealth
 of  a  poor  man,  Today,  while  the  wealth  of  a  man  is  Rs.  100,  that  of  the  richest  has  gone  upto  Rs,
 1200  crores.  All  the  time  they  were  claiming  to  be  socialistic.  Today  95  industrial  magnates
 possess  property  to  the  tune  of  Rs,  20  crores  to  Rs,  50  crores.  Yet,  claims  were  made  by  the

 Congress  that  the  gap  between  the  rich  and  the  poor  was  being  narrowed  and  concentration
 of  economic  power  was  being  removed.

 Let  all  of  us  search  our  hearts  in  this  regard, Then,  there  is  the  question  of  corruption.
 When  I  was  in  jail,  I  read  in  the  newspapers  that  Shri  Sathe  had  prepared  a  paper  in  which  he

 had  proved  that  only  2  per  cent  people  in  India  possessed  purchasing  power,  But  the  picture  of

 Shri  Sathe  that  was  imprinted  on  my  mind  in  the  jail  is  different  from  what  I  have  seen  here,  I

 cannot  understand  how  a  person  who  knew  poverty  so  well  is  sitting  on  that  side.

 Corruption  is  prevailing  from  the  top There  has  been  a  galloping  increase  in  corruption.
 It  staris  from  the  top  and  filters  down to  bottom.  Political  leaders  are  also  not  free  from  it.

 below.  Who  is  responsible  for  this  corruption  that  is  prevailing  in  the  so  ciety  today  ?  Let  Dr.
 Karan  Singh  and  others  think  over  11,  The  people  in  India  may  tolerate  poverty,  but  not

 ders  have  committed.  Even  our  great  leader,  Pandit
 corruption,  It  is  the  biggest  sin  our  lea
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 Ja¥dharlal  Nehru,  did  not  have  anger  against  corruption  even  though  he  himself  was  incorruptible.
 fe  fat  great  difficulty  in  punishing  the  corrupt.  Corruption  has  been  continuously  increasing

 since  then.
 The

 mora!  fibre  in  the  country  has  completely  collapsed.

 Yet  another  contribution  of  the  Congress  is  erosion  of  democracy.  AS.many  as  72,000
 people  were  imprisoned  under  D.I.R.  and  35,000  under  MISA.  During  the  British  rule,
 according  to  the  then  Home  Secretary—-it  was  perhaps  Mr.  Craig-—only  60,000  were  sent  to  jails.
 Their  number  nowis  lakh  7  thousand.  What  was  their  fault  ?  May  be  had  donesome  wrong.
 But  what  had  Jayaprakashji  done?  What  was  the  fault  of  the  7  year  old  girl  a  reference  to
 whom  was  made  Dr.

 Subramanyam  Swamy  ?  None  of  them  had  the  moral  courage  to  say
 that  it  was  wrong.

 The  country  had  been  reduced  to  slavery.  The  difference  between  a  free  citizen  and  a
 slave  is  that  the  former  has  certain  rights  which  are  enforced  through  the  Government.  But
 the  Congress  Government  had  suspended—let  alone  the  fundamental  rights—even  the  right  to
 live.  This  is  what  their  Attorney  General  had  said.  You  can  find  it  in  the  newspapers  of
 November,  1975  when  we  gave  an  application  of  habeas  corpus  and  leading  lawyers  appeared  in
 the  court  on  our  behalf,  this  is  what  Shri  Niren  De  said  :

 ध under  the  law  as  it  stands,  nobody  in  this  country  has  even  the  right  to  live.

 Even  then  they  say  that  there  was  democracy  at  that  time  and,  what  is  worse,  educated  people,
 They  say  that  a  small  mistake good  people,  Members  of  Parliament,  responsible  people  say  so.

 was  made.  There  was  slavery  in  Rome.  There  was  slavery  in  USA  until  1886.  They  were
 treated  as  chattel,  property  of  the  employces.  They  had  no  rights.  They  were  treated  as  pro-
 perty.  They  could  not  go  to  the  courts  if  they  were  beaten  up.  The  same  thing  prevailed  here.
 We  also  could  not  go  to  the  courts.  If  people  here  were  alive,  it  was  not  as  matter  of  right  but
 it  was  because  of  the  mercy  of  Shrimatiji.  They  were  preparing  for  the  day  when  certain

 people  might  be  shot  down  as  was  done  in  the  Dacca  Jail.  The  thinking  (vichar)  was  to  shoot
 certain  persons  right  from  Jayaprakashji,  ifnecessary,  I  ask  Dr.  Karan  Singhand  other  friends
 whether  it  is  not  something  over  which  one  may  get  furious.  It  is  not  an  ordinary  mistake.
 It  is  very  great  mistake.  It  is  a  sin  which  must  be  accepted  full-throatedly.

 Sir,  it  has  been  said  that  crimes  are  on  the  increase.  I  do  admit  this,  but  no  one  person
 can  check  it  single  handedly  ०  ७  ०»

 Dr.  Karan  Singh  :  Just  now  you  have  made  a  very  serious  allegation  that  there  was  a  pro-
 I  am  stunned  to  hear  that.  We  have  not posal  to  shoot  all  leaders  including  Jayaprakashji.

 heard  this  kind  of  thing  before.  We  shall  be  greatful  if  you  elaborate  on  this  point  to  let  us  know
 if  it  was  so.

 Shri  Charan  Singh  :  I  have  not  said  that  there  was  a  proposal.  Isaid  there  was  thinking
 (vichar).  But  even  if  there  was  any  proposal,  it  would  not  have  come  to  your  notice  and  I  am
 sure  you  all  would  have  approved  of  it  after  it  had  been  implemented,  as  was  done  in  the  case  of
 the  proclamation  of  emergency.  The  right  to  live  had  been  suspended  and  the  police  was  com-
 mitting  crimes.  Your  Attorney  General  himself  admitted  that  the  right  to  live  had  been  suspend-
 ed  and  yet  nobody  from  among  you  dared.  to  speak  for  its  restoration.  feel  this  was  their
 thinking.  I  did  not  say  that  there  was  a  proposal.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  They  were  preparing  for  the  janaza  of  Jayaprakashji.

 Shri  Charan  Singh:  It  is  possible.

 Sir,  I  was  trying  to  find  out  the  piece  of  paper  which  contained  crime  statistics  of  big
 countries  of  the  world.  Those  statistics  establish  tinat  the  c:ime  in  civilised,  educated  and
 prosperous  countries,  such  as  USA,  France  and  Germany  is  increasing  at  a  much  higher  rate
 as  compared  to  India.  am  talking  of  facts,  whatever  the  conclusions  you  may  draw.  Iam
 saying  this  because  some  of  our  hon.  Members  expressed  the  view  that  crime  rate  can  be
 brought  down  if  the  police  .were  equipped  with  scientific  equipments.  I  do  need  your  co-
 operation  for  doing  something  in  this  regard.  But  I  may  submit  that  all  possible  facilities  related
 with  latest  scientific  equipment  and  technology  are  available  in  western  countries  and  still  the
 crime  rate  is  going  up  in  those  countries  by  five  to  six  times  as  compared  to  the  rate  of  popula- tion

 growth.
 Except  Japan,  crime  rate  is  increasing  every

 WHEHe.
 Shri  Jyotirmoy  Bosu  :  There  are  economic  reasons.
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 Shri  Charan  Singh  :  Not  economic  reasons.  As  I  have  submitted,  except  Japan,  crimes
 are  incréasing | 66  ‘all  industrialised and  rich  countries.  Japan  is  the  only  country  where  crime
 rate  is  not  on  the  increase.  It  would  not  be  correct  to-say  that  poverty  leads  to  crimes  and
 that  when  there is  prosperity  there  are  no  crimes.  I  have  already  cited  the  examples  of  other
 countries.  Now  I  would  like  to  cite  an  example  of  U.P.  Eastern  U.P.  is  poorer  as  compared  to

 Western  'U.P.,  but  the  crime  rate  in  Western  U.P.  is  higher  as  compared  to  Eastern  U.P.  So  the
 argument  of  linking  crime  with  poverty  does  not  hold  good.  Although  I  can  not  say  with  full
 authority,  but  I  think  that  the  increase  or  decrease  of  crime  in  a  society  largely  depends  upon
 the  tradition,  culture,  history,  education  and  the  way  children  are  brought  up  in  the  society.
 My  reply  to  anybody  who  says  that  the  crime  rate  is  increasing  is  that  the  increase  in  crime  rate

 But  I  am  not  satisfied  with  it. in  India  is  much  lower  as  compared  to  the  world  crime  rate.
 Tt  needs  proper  thinking.  We  are  going  to  appoint  a  Police  Commission.  It  will  also  look  into
 this  aspect.

 Shri  D.N.  Tiwary  is  not  present  in  the  House  at  the  moment,  He  raised  the  issue  of  Bihar
 and  pointed  out  how  the  bureaucrats  had  done  some  wrong  things  in  a  constituency.  What  he
 wanted  to  say  perhaps  was  that  more  crimes  were  committed  during  the  elections  this  time.
 Came  to  me.  I  explained  to  him  the  position  but  now,  through  you,  I  want  to  tell  the  House
 that  except  the  States  of  Orissa  and  Punjab,  crimes  during  the  recent  elections  were  less  in  number
 in  comparison  with  the  crimes  committed  in  elections  of  1971,  1972  and  March,  1977.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  (Ananinag)  :  What  happened  in  Jammu  and  Kashmir  ?
 People  were  not  allowed  to  cast  their  votes.  Many  people  were  killed  there,  you  were  also  present
 there,....

 Shri  Charan  Singh  :  But  it  was  not  I  who  killed  the  people.  I  do  confess  that  crimes  took
 place  in  Kashmir,  and  efforts  were  made  to  prevent  them,  but  I  do  not  agree  that  only  one
 section  can  be  held  responsible  for  it.  But  it  will  be  wrong  to व  accept  my  responsibility  for  it.
 draw  conclusions  about  the  whole  country  on  the  basis  of  Kashmir  or  on  the  basis  of  an  incident
 cited  by  Shri  Tiwary.  If a  crime  takes  place  somewhere  and  on  the  basis  of  that  it  is  said  that  it
 is  happening  everywhere,  that  theory  cannot  be  accepted.

 Had  it Yesterday,  Doctor  Sahib  said  that  murders  are  taking  place  in  Delhi  everyday.
 been  80,  there  would  have  been  110  murders  from  26th  March  to  date.  I  will  tell  you  the  exact
 figures.  In  the  first  three  months  of  the  year  1977,  that  is,  from  1st  April  to  30th  June,  there  were
 51  murders  whereas  during  the  same  period  of  1975,  when  there  was  the  Congress  rule,  there  were
 63  serious  murders.  Previously,  there  used  to  be  one  murder  in  one  and  a  half  days  whereas
 there  is  one  murder  in  three  days  at  present.  Previously,  there  were  59  attempts  to  murder  as
 against  58  now.  Similarly,  there  were  56  riots  earlier  as  compared  to  only  32  now.  Previously,
 there  were  six  decoities  as  against  four  now.  There  were  07  robberies  whereas  their  number  is

 only  81  now.  However,  even  these  crimes  are  a  matter  of  concern  to  me  and  I  am  pained  by  their
 occurance.  But  my  friends  on  the  other  side  do  not  have  the  right  to  say  that.  My  friends  on
 this  side  can  raise  their  voice,

 Sir,  serious  crimes  cannot  be  hidden.  But  there  are  ordinary  crimes  which  can  be  concealed
 by  the  S.H.O.  and  the  number  of  such  crimes  has  shown  an  increase.  The  reason  is  that  I  called
 the  I,G.  and  directed  him  to  register  all  cases.  I  asked  him  not  to  conceal  even  a  single  case,

 The  second though  such  cases  are  concealed  in  other  parts  of  the  world.  This  is  one  reason.
 reason  is  that  when  MISA  was  lifted,  five  hundred  people  who  were  habitual  offenders,  suddenly
 came  out.  It  was  bound  to  have  its  effect  on  crime  rate.  There  was  a  Goonda  Act  in  U.P.  as
 well  as  in  Rajasthan.  But  the  Bombay  Police  Act  which  is  ineffective  was  applied  to  Delhi.
 A  meeting  of  the  officers  was  called.  In  that  meeting,  they  highlighted  the  lacunae  of  that  Act

 by  citing  so  many  instances.  Our  Lt.  Governor  sent  out  a  Magistrate  and  a  senior  police  officer
 to  study  why  the  incidence  of  crime  in  Bombay  under  the  Police  Act  was  less  as  compared  to
 Delhi.  How  is  it  that  the  same  Act  is  applicable  here,  but  we  are  not  able  to  control  the  crime  ?
 They  have  come  back  after  their  study.  Some  mistakes  were  being  made  in  the  implementation
 of  the  Act  here  towards  which  no  attention  was  paid.  It  was  not  known  as  to  how  much  power
 Delhi  had  under  the  Bombay  Act.  We  are  taking  action  and  the  situation  will  improve  very
 soon.

 In  our  country  there  are  eight  metropolitan  cities  and  each  of  them  has  more  than  a  million

 population.  Except  Kanpur  and  Delhi,  the  other  six  cities,  namely,  Bombay,  Calcutta,  Bangalore,
 Hyderabad,  Madras  and  Ahmedabad  have  Police  Commissioners.  hope  that  after  the  appoint-
 ment  of  Police  Commissioners  in  these  cities,  we  will  be  able  to  check  the  crimes  effectively.
 I  feel  there  should  be  a  Police  Conimissioner  here,  but  I  shall  consult  my  more  experienced
 colleagues  and  officers  on  this  issue.  But  I  assure  you  that  the  matter  is  under  active  consi-

 deration.
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  has  pleaded  for  the  withdrawal  of  communal  cases,  as  both  Hindus
 and  Muslims—the  two  parties  in  those  cases—are  fed  up  with  them.  This  argument  was  given
 earlier  also.  It  has  been  said  since  1947  that  both  Hindus  and  Muslims  are  fed  up  with  the  con-
 tinuance  of  those  cases  and  they  wanted  them  to  be  withdrawn.  But  its  result  is  not  good.  The
 National  Integration  Council  had  recommended  that  they  should  never  be  withdrawn.  So,
 we  do  not  intend  to  withdraw  them  immediately.  However,  we  are  examining  the  possibility
 of  withdrawing  certain  cases  if  they  are  weak  and  witnesses  are  not  available.

 The  hon.  Member  also  wanted  the  set  up  of  Delhi  to  be  revised.  This  was  justified  to  a  great
 extent.  I  agree  with  it.  We  are  thinking  of  a  via  media  between  the  set  uprof  a  State  Govern-
 ment  and  the  present  set  up,  which  may  satisfy  the  Member.  We  want  to  reduce  multiplicity
 of  authority.  We  think  it  would  be  better  if  more  powers  are

 vested
 with  the  Metropolitan

 Council.
 It  has  been  said  that  crimes  against  the  weaker  sections  are  on  the  increase.  There  isa

 general  increase  in  crimes  of  all  types  and  those  concerning  the  weaker  sections  may  also  be  on  the
 increase.  Belchi’s  example  has  been  cited.  It  has  been  said  that  caste  Hindus  committed  atro-
 cities  on  Harijans.  There  is  no  doubt  that  the  crime  had  been  committed  although  there  may  be
 two  opinions  regarding  the  motivation  of  the  crime.  According  tothe  record  that  the  Government
 has,  there  was  a  long-standing  rivalry  between  these  two  groups  and  many  cases  were  pending
 against  both  ण  them.  With  the  background  of  this  rivalry,  there  can  be  any  other  motivation.
 Out  of  the  11  persons  killed,  3  were  non-Harijans  and  8  Harijans.  Among  the  killers,  7  belonged
 to  one  community,  1  to  another  community  and  two  to  a  third  community,  that  is,  they  blonged
 to  three  communities.  The  report  we  received  from  there  was  that  it  was  not  a  question  of  caste
 Hindu  versus  Harijans  because  along  with  WHarijans,  3  caste  Hindus  were  also  killed.

 the But  even  if  we  grant  that  it  were  the  caste  Hindus  who  killed  Harijans  for  some  reasons,
 question  is  that  with  the  power  that  we  weild  through  the  Governor,  we  could  not  have
 done  more.

 Shri  Ram  Vilas  Paswan:  The  report  sent  by  the  Scate  Government  that  it  was  due  to
 rivalry  between  two  communities  was  wrong.  Another  report  given  was  that  there  was  exchange
 of  fire,  which  is  not  a  fact.  They  were  forced  out  of  their  houses  and  burnt

 (Interruptions)

 Shri  Charan  Singh  :  You  might  have  seen  that  report,  I  have  not,  In  the  statement  I
 made  before  the  House  and  in  the  report  that  was  before  me,  there  was  no  mention  of  exchange  of
 fire.  If  any  such  report  came,  it  is  ther  imaginary  or  I  have  not  seen  it.  Moreover,  the  ques-
 tion  is  that  even  if  it  is  granted  tha  ह  t  was  an  atrocity  committed  on  Harijans,  the  question  is
 whether  the  Government  could  have  done  anything  more  ?  Or,  if  the  clash  was  with  Caste
 Hindus,  should  the  Government  have  shown  any  laxity  ?  Or,  because  it  happened  with  the
 HWarijans,  can  a  new  law  be  framed,  or  anything  more  than  this  could  have  been  done  ?  I
 would  like  to  submit  to  the  Hon.  Members  that  daily  there  are  cases  of  Caste  Hindus  committing
 atrocities  on  Caste  Hindus,  people  of  one  community  fighting  the  people  of  the  same  community,
 Caste  Hindus  fighting  other  communities,  Harijans  fighting  Harijans

 The  State  was  under  President’s  rule. Shri  Chand  Ram  :  We  are  sorry  for  one  thing.
 Did  the  Governor  visit  the  place  of  incident  ?

 Shri  Charan  Singh  :  What  difference  does  it  make  ?  Why  should  the  Governor  go  ?  How
 can  he  go  ?  The  report  came  through  the  officers.

 So  I  was  saying  that  Harijans  quarrel  with  Harijans,  Caste  Hindus  with  Caste  Hindus,
 Caste  Hindus  with  Harijans.  However,  Caste  Hindus  being  stronger,  perhaps  they  do  it  more
 thar  the  poor.  The  law  is  the  same  for  all.  If,  as  my  friend  said,  it  happened  because  they  were
 Harijans,  I  would  like  to  know  what  more  could  have  been  done  ?

 Shri  Amrit  Nahata  :  '[* (115  is  not  fair.  This  is  injustice  ons).

 Shri  Charan  Singh  Interruption  is  not  way........

 Shri  Yamuna  Prasad  Shastri  :  We  must  go  deeper  into  it.  Can  any  body  burn  a  poor
 man  in  his  manner  ?  Extra-ordinary  measures  will  have  to  be  taken  to  stop  such  kind  of  in-
 cidents.

 An  Hon.  Member  :  Like  Belchi,  can  h  he &  oily ve
 era ः  other  example

 of  between  Hari-
 jans

 ? . Shri  Charan  Singh  :  When  did  I  say  that  there  were  other  incidents  like  Belchi
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 Shri  T.  Balakrishniah  (Tirupathi)  Sir,  I  have  got  a  submission  to  make  (Interrup- ह  ह
 ti  ons).  Why  don’t  you  give  me  a  chance  ?

 Shri  Charan  Singh  :  I  am  not  yielding.

 Mr.  Deputy-Speaker  :  He  is  not  yielding.  Please  take  your  seat.

 Shri  T.  Balakrishnaiah  1  have  got  a  submission  to  make  eee  eee

 Mr.  Deputy-Speaker  :  You
 don’t  interrupt  like  this.  If  you  do,  what  you  say  will  go

 off  the  record.

 Shri  Charan  Singh  :  If  anybody  commits  a  crime  against  some  body,  it  is  the  duty  of  the

 police  to  take  suitable  action  in  accordance  with  the  law  and  get  the  guilty  punished.  What
 has  been  done  so  far.  .....(Interruption).

 Shri  Vasant  Sathe  :  Let  Parliament  institute  an  inquiry...  .(Interruptions).

 Shri  Charan  Singh  Reports  were  registered  against  29  persons;  23  persons.
 (Interruptions).

 Sbri  M.  Kalyansundaram  May  I  say  one  thing.*

 Shri  Charan  Singh  :  I  am  not  prepared  to  yield.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  He  is  not  yielding,  what  is  the  use.  It  will  be  off  the  record.

 Shri  Charan  Singh  :  I  was  submitting  tha!  29  persons  were  challanned  out  of  whom
 23  have  been  arrested.  A  reward  of  Rs.  2500  has  been  announced  for  the  arrest  of  each  of  the
 remaining  6  people  who  are  I  do  not  want  to  be  interrupted.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  Just  ignore  that.

 Shri  Charan  Singh  :  The  families  of  those  who  have  been  murdered  have  no  doubt
 suffered  irreparable  loss.  However,  whatever  financial  assistance  Governmert  could  render,
 the  Bihar  Government  have  done.  Some  of  our  friends  from  Bihar  Asser  bly  hzve  visited.
 the  place  of  incident.  I  have  not  yet  received  their  report.  The  State  Government  also  propose
 to  appoint.a  committee  of  Legislators.  What  I  was  driving  at  is  that  everythin  &  1 ए  possible  is

 being  done  (Interruptions).

 Shri  Ram  Dhan  If  the  Hon.  Home  Minister  permits  me,  I  would  like  to  submit  that
 I  had  myself  gone  there  together  with  some  other  Members  of  Parliament.  I  want to  ask......

 Shri  Charan  Singh  :  I  am  not  yielding.  You  have  many  opportunities  to  say.....
 (Interruptions).

 Mr.  Deputy  Speaker  When  a  Minister  is  replying  or  when  a.  Member  is  speaking,
 unless  he  yields  you  cannot  interrupt.  (Interruptions).  Do  not  get  excited  now.  There  is
 no  use  getting  excited  like  this.  If  the  Minister  wants  to  yield,  he  can  an  dhe  may  yield.  If

 There  is  not  much you  go  on  interrupting,  he  will  not  yield.  Le!  him  complete  his  speech.
 ,  time  left.

 Shri  Unnikrishnan  Please  listen  to  Mr.  Ram  Dhan‘at  least.  upttor  s).

 Shri  Charan  Singh  :  1  did  not  yield  to  my  friends  on  the  opposite  side.  I  wou  Id  not
 also  yield  to  my  party  secretary.

 It  is  not  necessary  that  what  I  say  should  be  acceptable  to  all  my  friends.  And  if  scme-
 mmediately  and  make  a  speach  ? body  does  not  accept  that,  has  he  got  the  right  to  interrupt  i

 let  a  rule  be  framed  that  if  any- The  business  of  !he  House  cannot  go  on  in  this  fashion.  Or,
 body  does  not  like  something,  he  would  have  the  right  of  immediate  inferrurticn.  Eut  the
 House  could  not  function  with  such  a  rule.  Why  should  then  there  be  so  much  interruption,.  +

 (Interruptions).

 Shri  Surath  Bahadur  Shah  :  Are  they  trying  to  teach  us  Parliamentar’  y  etiquette  ?
 Oe  a  TD

 saat  की  कार्यवाही  वृतान्त में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
 ।
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 Shri  Charan  Singh  :  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri,  an  hon’ble  Member  from
 Rajasthan  said—and  he  was  right—that  we  had  expectéd  that  the  situation  would  change  and
 the  law  and  order  Situation  in.  the  couritry  would  8 0110८  improve,  but  nothing
 of  this  sort  happend.  agree  that  it  did  not  happen,  nor  was  it  possible.  After  all,  the  authority
 of  the  Home  Minister  of  India  is  limited.  Law  and  order  is  a  State  subject.  Of  course,  the

 The administration  of  Delhi  police  is  in  the  hands  of  the  Home  Minister  for  certain  reasons.
 problem  of  law  ani  order  for  the  entire  country  is  the  headache  of  the  State  Governments.  J
 is  a  fact  that  my  powers  are  limited.  I  cannot  order  the  transfer  of  a  Sub-Inspector  of  Ghaziabad
 or  Agra,  nor  can 1  ask  for  his  explanation.  Ifsome  one  complains  to  me  against  some  big  func-
 tionaries,  I  can  only  write  to  the  State  Government.

 Our  Federal  Constitution  vests  full  powers  in  this  respect  in  the  State  Governments.  If
 I  tell  them  anythng  that  amounts  to  the  erosion  of  their  powers,  If  some  one  expects  some
 sudden  change  in  tue  country  by  changing  the  Home  Minister  of  (५0४८110 17161 1  of  India,  that  is
 not  possible.  Whether  I  am  in  this  office  or  some  one  else  is  there  in  my  place,  the  law  and  order
 situation  of  the  cntire  country  cannot  be  governed  or  improved  from  Delhi  ह  Therefore,  we
 should  not  expect  that  some  sudden  revolutionary  change  would  come  about.  Of  course,  the
 trends  that  are  established  from  here,  the  commissions  etc.  that  are  appcinted,  the  talks  that
 we  have  amongst  ourselves  or  the  talks  between  the  Home  Secretary  and  the  Chief  Secretaries
 may  have  some  effect  slowly  and  steadily  within  one  or  two  years.  But  it  is  cnly  one  factcr
 that  can  contribute  to  improving  the  law  and  order  situation  of  the  country.  It  is  not  that  any
 particular  individual  can  bring  about  any  radical  change  in  .the  situation,  I  concede  my
 inability  in  the  matter.  People  have  very  high  hopes  from  me.  I  receive  complaints  from  M.Ps’
 and  others  against  some  Sub-Inspeclors.  I  cannot  do  anything  except  writing  to  Chandigarh,
 or  Lucknow  or  Patna  about  them.  M.P.  here  feel  that  the  Home  Minister  is  here  and,  therefore,
 why  should  they  go  to  Purnea,  Meerut  or  Chandigarh?  They  feel  that  they  can  function  right
 from  here  and  the  Home  Minister  would  write  to  the  right  quarters  about  the  complaints
 that  they  address  tohim.  No,  this  is  expecting  too  much.  It  is  not  possible.

 Hon’ble  Dr.  Karan  Singh  had  raised  a  question  and  it  was  a  very  good  question.  I  don’t
 have  much  to  say  about  it.  He  had  a  complaint  against  the  attitude  of  the  police,  taking  re-
 course  to  the  use  of  force  over  trifle  matters,  According  to  him,  the  police  is  always  on  the

 look  out  for  an  excuse  for  using  force  and  it  uses  more  force  than  necessary.  He  has  addressed
 ‘this  question  to  me  but  the  answer  to  it  is  not  easy.  There  are  many  historical  causes  behind
 it.  A  friend  from  the  other  side  said  that  the  police  force  till  now  was  instrument  of  colonial
 power.  It  is  a  fact.  Tt  has  its  traditions.  But,  how  far  will  it  be  justified  to  condemn  the
 entire  police  force  ?  In  the  police  force  also,  we  have  people  like  us.  They  are  also  made  of
 the  same  stuff  of  which  High  Court  Judges  are  made.  I  know  certain  police  officers  who  have
 the  same  sense  of  honesty  which  is  expected  of  a  judge  of  a  High  Court.  Ifa  perscn  has  become
 a  Munsif,  he  is  taken  to  be  a  good  man  but  if  his  brother,  who  has  been  brought  up  in  the  same
 circumstances  and  environment,  becomes  a  D.S.P.  and  if  he  wields  his  powers  in  a  manner
 that  may  invite  complaints  from  the  public,  then  he  must  be  having  his  own  reasons  for  doing  so
 It  will  not  be  proper  to  condemn  the  entire  police  force.  Once  a  Judge  of  the  Lucknow  bench
 of  the  Allahabad  High  Court  observed  that  the  police  is  the  biggest  criminal  gang  in  India.

 We However,  we  went  in  appeal  against  this  in  the  Supreme  Court.  It  is  really  very  unfair.
 do  have  some  of  the  best  persons  in  the  police  force,  But  if  we  receive  complaints  against  the
 police  force  as  such,  we  should  try  to  find  out  as  to  why  it  is  so.

 J2thamalaniji  has  very  significantly  remarked  that  the  political  matters  exercise  much  in-
 fluence  oa  as  indeed  they  do  on  everything.  They  influence  the  police  and  the  I.A.S.

 asa_  class Oa  the  basis  of  ny  past  experience  in  U.P.,  caasay  that  Police  Superintendents
 were  perhaps  more  scrupulous  than  District  Magistrates  as  a  class.  There  were  more

 to  be  seen scrudalous  p2ople  ia  the  police.  When  the  entire  administration  goes  away,  it  has
 Wi2ztise  प्  ace  cesaoasible  for  this  or  not.  I  may  tell  my  friends  on  this  don’t
 have  the  courage  to  say  anything  to  my  friends  on  the  other  side-that  if  wedo  not  apply  the
 yacdsticks  of  the  Coagress  people  and  give  them  up  for  good,  we  will  soon  feel  the  difference
 in  the  police  force  in  Delhi,  in  Rajasthan,  in  Madhya  Pradesh,  in  Bihar  and  in  the  entire  ad-
 ministration.  We  may  form  a  Committce  and  consider  the  matter.  Everybody  should  do
 so  m=  sort  of  szlf-iatrospection.  We  should  not  think  that  since  we  have  become  M.Ps  and
 M.iisters,  our  rzlatioas  have  got  a  right  to  get  anything  done  from  a  Sub-Inspector.  If  we
 started  tainkiag  in  these  terms,  than  there  would  not  be  any  difference  between  us  and  other
 com  non  and  we  would  not  be  able  to  run  the  administration.  Did  the  British  ever
 think  in  taose  terms  ?  Churchill’s  a  daughter  was  challaned  thrice  by  an  ordinary  constable

 as  she  was  drivin  while  drunk.  Churchill’s  daughter  was  fined  by  शह  ordinary
 ‘constable  and  the  constable  aid  not  care  that  she  was  the  daughter  of
 Churchill.  ‘too’

 did  not  care  that  his
 daughter  ‘had  been  ch  Can

 ms
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 a  Sub-Inspector  here  have  the  guts  to  challan  my  daughter  ?  If  my  son  steals  the  car  of  some-
 one,  can  the  Sub-Inspector  dare  challan  my  son  ?  What  I  want  to  emphasise  is  that  the  mis-
 takes  conmnitted  by  the  people  from  the  other  side  should  not  be  repeated  by  us.  I  want  our
 police  force  to  have  the  courage  even  to  challan  a  Minister’s  son.  Seeing  the  car  of  a  Minister,
 the  petty  official  at  the  railway  crossing  should  not  be  unnerved  into  opening  the  gate  two
 minutes  earlier.  All  should  be  treated  alike.  I  do  not  blame  the  police  officials  for  this  state
 of  affairs.  We  all  are  to  blane  for  this.  we Before  holding  police  responsible  for  all  this,
 should  search  our  hearts  first.

 We  propose  to  set  up  a  Police  Commission,  but  we  have  one  difficulty  in  our  way.  At  present,
 law  and  order  is  the  responsiblity  of  the  State  Governments.  If  we  appoint  a  Commission  here,
 the  Chief  Ministers  of  the  States  would  call  it  an  encroachment  on  our  part  in  their  jurisdicticn.
 I  have  thought  of  an  idea  and  I  hope  hon.  members  will  agree  to  it.  We  profose  to  write  a
 letter  to  Chief  Ministers  that  we  want  to  appoint  a  Commission  to  suggest  remedies  for  the
 common  problems  of  the  police  all  over  the  country  and  if  they  agree,  we  would  set  up  Such"a
 Co  mmission.  If  you  have  som:  other  suggestion  to  make,  you  may  tell  me.  If  any  state
 Government  raises  any  constitutional  objection  in  this  connection,  it  will  ke  within  its  rights  to
 do  so,  That  is  why  I  have  conceived  this  idea.  Nobody  has  any  vested  interest  in  11.0

 Therefore,  I  hope  everybody  would  agree Everybody  wants  our  police  force  to  improve.
 it.  Then  we  will  set  up  such  a  Commission.  T  shall  gratefully  welcome  as  many  518६  55110.0  7
 from  Ho  ble  Chavan  Saheb,  Dr.  Karan  Singh,  Sathe  Saheb  and  Hon’ble  Lakappa  Saheb.  It

 is  nota  question  ण  a  party.  It  is  a  question  ofthe  entire  country.  It  is  a  question  of
 the  quality  of  an  improving  institution.  Our  Hon’ble  Tiwari  Ji  was  also  saying  that  without
 improving  the  administration  of  the  police,  we  cannot  achieve  economic  progress  or  any
 other  progress.  He  is  right.  and  we  shall  certainly  move  in  this  direction.

 Our  Basu  Saheb  suggested  that  we  should  spend  more  money  on  development  than  on  our
 police  force.  But  we  are  not  spending  money  on  our  police  force.  If  we  really  war  t  to  improve
 our  police  force,  we  would  have  to  spend  four  times  the  money  that  we  are  spending  on  it  now.

 Police  officers  told  me  that I  had  been  to  the  Chandni  Chowk  Police  Station  a  few  days  back.
 I  should  see  three  things  to  know  whether  the  work  is  being  done  alcng  smooth  lines.  They  are
 having  two  registers  there,  First,  it  shcu'd  be  seen  whether  the  arrival  and  departure  timings
 of  a  police  office  has  been  noted  therein  or  not.  Similarly,  we  should  see  whether  the  first  in-
 formation  reports  have  been  fully  entered  or  not.  Thirdly,  the  condition  of  the  lock-up  should
 be  checked  up.  I  saw  all  thesc  three  things  and  I  am  gratified  to  say  that  found  no
 mistakes  in  them.  But  the  Chancni  Chowk  1  01106  Station  is  very  cramped  and  the  space  there
 is  so  small  that  none  of  us  can  live  there.  There  I  found  60  constables  in  a  single  barrack.
 The  toilets  were  also  in  the  same  kad  shape.  The  blankets  or  chaddars  provided  in  the  lock-up
 were  also  not  in  good  condition.  I  again  come  to  the  same  point.  Their  housing  conditions
 need  improvement  but  will  you  provide  funds  therefor  ?

 Shri  Jyotirmoy  Bosu  :  Choudhary  Saheb,  a  Commission  has  submitted  a  report  about
 Delhi  Police  but  the  same  has  not  been  implemented.

 Shri  Charan  Singh  :  [  know.  It  has  been.implemented  in  part.  There  may  be  various
 reasons  for  non-implementation  of  the  report  of  the  Commission  but  the  major  one  is  lack  of
 financial  resources  with  the  State  Governments.  go  per  cent  of  the  policemen  of  Delhi  Police
 do  not  have  quarters  or  perhaps  80  percent  of  them  cannot  live  with  their  families.  This  will
 surely  affect  their  mentality  and  their  capacity  to  work.  well  imagine  this.  You  com-
 plain  against  the  police.  You  may  do  that.  Where  they  are  at  fault,  they  should  be  punished
 also.  But  regarding  provision  of  barest  facilities,  this  is  not  a  question  of  convenience,  if  we  do

 not  provide  them  the  necessities  even,  we  have  no  right  to  complain  against  them.

 Shri  Samar  Guha  :  How  will  you  prevent  MLAs  and  MPs  and  Political  people  in-

 fluencing  them  ?  They  are  also  the  corrupt  pecrle.

 Shri  Charan  Singh  ;  You  are  right.  They  have  many  problems.  They  are  not  even
 allowed  offs  and  the  Police  Act  of  1861  is  also  there.  An  Act  was  passed  in  1002.0  for  solving
 their  problems.  I  do  not  know  what  provisions  were  made  therein.  It  has  been  said  that
 the  Police  Act  should  be  amended.  It  is  easy  to  do  so  but  I  want  to  tell  this  august  House  that
 if  we  want  to  amend  the  Act,  we  will  have  to  do  a  lot  of  thinking  Lefore  doing  so.  We  will
 have  to  admit  that  legislations  enacted  by  the  British  were  quite  sound  and  they  have  certain
 provisions  which  cannot  be  altered.  The  Indian  Penal  Code  enacted  during  the  time  of  Ma-

 caulay  was  a  very  gcod  piece  of  legis’ation  as  a  whole  barring  a  fcw  sections  and  the  same  is  still
 in  force  in  our  country.  There  is  no  such  legislation  in  other  Similarly,  there
 is  the  Evidence  Act  of  1872.  It  could  be  called  a  law  of  the  colonial  period,  but  till  today  nobody
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 has  ever  felt  the  need  to  amend  or  alter  it.  Therefore,  I  say  that  we  have  to  consider  any
 amendment  of  the  Police  Act  very  carefully.

 I  may  point  out  that  in  other  countries,  confessions  made  before  the  police  are  admissible
 in  evidence.  But  according  to  our  law,  even  a  confession  made  before  an  S.P.  and  an  I.G.  is
 not  be  admissible  evidence  since  the  British  had  framed  the  law  with  the  assumption  that  every
 policeman  was  dishonest.  Thus  he  falls  in  his  own  eyes.  When  he  is  deemed  dishonest  in  the
 eyes  of  law,  he  loses  self  confidence  and  feels  small.  I  would,  therefore,  suggest  that  atleast
 the  confession  made  before  a  gazetted  officer  may  be  made  admissible  in  evidence.

 That  will  be  misused. Shri  Jyotirmoy  Bosu

 Shri  Charan  Singh  :  If  the  entire  police  force  is  dishonest,  why  should  you  have  any
 police  at  all?  Please  think  before  you  speak  (interruptions).  I  was  submitting  that  we  would
 have  to  consider  it.  If  all  the  policemen  are  dishonest—magistrates  are  also  not  very  special
 persons  the  entire  staff  of  all  the  police  stations  should  be  dismissed.  A  constable  in  Japan  and
 U.  K.  is  empowered  to  impose  fines  for  small  offences.  But  here  even  minor  cases  have  to  be
 filed  in  courts  and  they  drag  on  for  six  months  and  for  one  year.  Policemen  have  to  visit  the
 courts  25  times  and  the  poor  a  thousand  times.  There  police  has  the  power  to  impose  fine
 for  minor  offences.  If  you  want  to  improve  the  image  of  the  police,  you  will  have  to  think  on
 these  lines.

 Shri  Jyotir.moy  Bosu  Sir,  we  do  not  agree  with  the  Home  Minister  here,  it  is
 dangerous.

 Shri  Charan  Singh  ;  Then  please  do  not  quote  the  example  of  Scotland  Yard  and  Federal
 Bureau  of  Investigation  of  America.  You  have  to  treat  every  person  to  be  as  honest  as  you
 think  yourself  or  a  magistrate  to  be.  I  feel  that  our  experience  may  be  bad,  the  experiences
 during  the  British  rule  were  bad.  Man  changes  and  the  circumstances  also  change.  You
 condemn  everybody,  they  already  feel  that  they  are  not  trusted.  We  will  know  that  nobody

 them  not  to  adduce  false  evidence,  the
 comes  forward  to  tender  evidence  for  the  police,  so  they  produce  false  witnesses.  When  I  told

 y  said  that  t  here  would  be  spurt  in  crimes.  I  said  let
 it  be  so,  we  would  ask  the  M.  Ps  and  M.  L.  As.  what  to  do.  You  do  not  believe  the  (5.
 the  Superintendent  of  Police  whereas  you  believe  a  criminal  who  says  that  he  did  not  make  that
 statement  before  them.

 Mr.  Speaker,  Sir,  these  are  the  reports  of  various  commissions.  The  Intelligence  Bureau is  responsible  for  internal  intelligence  and  the  RAW  for  external  intelligence.  I  have  come  to
 know  that  there  is  another  intelligence  agency  in  the  army.

 Dr.  Karan  Singh  In  States  also.

 Shri  Charan  Singh  ;  States  have  separate  agencies.  Perhaps  it  has  coordination  with
 them.  Dr.  Karan  Singh  ha  s  made

 a  suggestion  regarding  this  coordination.  There  is  already a  file  on  the  subject  and  it  is  under  consideration.

 Mr.  Speaker,  one  gentleman  spoke  about  Hindi-  imposition  of  Hindi.  Mr.  Om  Prakash
 Tyagi  righ
 three  statements  on  this  issue.

 tly  said  that  nobody  wanted  to  impose  it.  The  hon.  Prime  Minister  has  made  two  or
 have  also  stated  once  or  twice  that  the  government  of  the  Janata

 Party  would  continue  to  purs  ue  the  same  policy  on  this
 ment  hitherto.  There  can  be  no  two  opinions  in  this

 issue  which  was  followed  by  the
 govern- matter,

 Now  I  come  to  th  e  issue  raised  yesterday  regarding  inclusion  of  Manipuri  and  Gorkhali in  the  Eighth  Schedule.
 some  other  Article  that

 In  this  connection  I  may  point  out  that  it  is  provided  in  Article  344  or

 before  me,  I  cannot  quot
 Hindi  shall  be  the  national  language.  Since  the  Constitution  is  not

 the  Eighth  Schedule.
 €  the  exact  words.  But  only  fourteen  languages  have  been  included  in
 would  appeal  that  the  vocabular  y  of  these  languages  may  be  enriched with  the  help  of  langu  ages  enumerated  there,  A  commission  on  Hindi  was  appointed  in  1954. After  that  the  Eighth  Schedule  has  lost  its  significance. and  whether  they  are  included  in  the  Ei

 Whether  it  be  Manipuri  or  Gorkhali
 of  India  that  211  t  ghth  Schedule  or  not,  it  is  the  policy  of  the  Government

 0  it  will  not  ma
 he  languages  of  the  c  ountry  are  to  b  promoted  developed  and  protected ke  any  difference  wh  eth  er  they  are  included  in  the  Eighth  Schedule  or  not This  is  the  legal  Position,  We  had  receiv we  have  replied.

 a  letter  from  the  hon.  Speaker  of  Manipur,  which
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 My  hon.  friend  Shri  Mohsin  said  about  Urdu  that  they  were  not  allowed  to  take  oath  in
 Urdu.  The  official  language  Act  there  provides  that  Hindi  shall  be  the  official  language  of  the
 State,  Hindi  does  not  mean  Sanskritised  Hindi.  At  one  point  it  was  also  considered  that  for
 taking  oath  the  word  ‘Ishwar’  might  be  substituted  by  ‘Khuda’  if  it  could  satisfy  them.

 Had  he  said  like  that  it  could  have  been  understood.  But  Mr.  Mohsin  is  not  entitled  to
 complain.  I  have  with  me  here  a  copy  of  a  statement  made  by  him,  when  he  was  Deputy

 ome  Minister,  wherein  he  had  said  that  Urdu  could  not  be  declared  the
 Second  official  language  in  U.P.  iow  the  same  gentleman  is  complaining  today.  He  had
 made  a  categorical  statement  on  the  floor  of  this  House.  ६०  he  has  no  right  to  complain.

 from  Orissa.  He Hon.  Shri  Jagannath  Rao  may  kiadly  excuse  me.  Perhaps  he  hails
 had  referred  to  the  powers  regarding  State  Government  under  Article  356.  If  the  President
 thinks  that  a  state  Government  is  not  functioning  properly  the  words  ‘constitutional  breakdown’
 are  not  used  but  some  other  words  are  there,  perhaps  the  words  are  ‘Constitutional  failure’  he  may
 take  over  the  administration  of  that  State.  Here What  more  words  would  you  like  to  add?
 I  will  submit  that  no  amount  of  amendments  in  the  constitution  is  going  to  help  unless  man
 mends  himself.  While  replying  to  the  point  raised  in  the  Constitutent  Assembly  that  this  article
 might  be  misused,  Dr.  Ambedkar  had  stated  that  he  did  not  think  it  would  be  misused  and  if
 this  article  was  to  be  enforced,  it  would  be  with  a  view  to  holding  elections—elections  would  be

 have  done. held  immediately  giving  an  opportunity  to  form  another  Governments  as  we
 It  was  conveyed  to  the  President  in  writting—it  is  a  must—but  intention  was  to  hold  elections
 early  as  possible.  Perhaps  he  lost  sight  of  Article  352.  It  must  go.  No  government  should
 have  powers  to  declare  emergency,  not  even  this  Government.  As  far  as  my  knowledge  goes
 and  as  informed  by  constitutional  experts,  I  can  say  that  in  no  democracy  in  the  world  expcept
 in  Britain—that  too  during  the  war  —emergency  can  be  declared.  That  too  not  automatically,
 it  may  be  declared  if  considered  necessary  and  it  would  be  deemed  to  have  been  withdrawn
 automatically  on  or  three  months  after  the  war  is  over.  There  were  no  powers  to  declare

 An  amendment emergency  even  in  the  Government  of  India  Act,  1935  of  the  British  period.
 to  Article  352  is  going  to  be  moved  and  if  hon.  Shri  Chavan,  Dr.  Karan  Singh  and  Shri
 Lakkappa  agree,  there  will  be  no  difficulty  in  passing  it  and  hear  that  it  will  not  be  blocked.
 All  persons  who  have  faith  in  democracy  and  my  hon.  friends  on  the  other  side,  whose  faith  had
 diminished  due  to  some  influence,  have  now  regained  it  after  the  disapperance  of  that  influence
 and  I  understand  that  my  hon.  friends  were  willing  to  hlep  it  in  this  respect.  We  are  thinking
 of  bringing  a  proposal  for  deletion  of  article  352.

 Dr.  Karan  Singh  has  said  that  the  commissions  which  have  been  appointed  should

 submit  their  reports  at  an  early  date.  I  agree  with  him.  I  also  want  this.  But  what  are  the

 difficulties  in  the  way  We  have  been  told  that  terms  of  reference  of  the  commission  should
 be  announced  along  with  the  name  of  the  judge  who  would  be  the  head  or  the  Chairman  of

 the  Commission.  We  have  also  been  told  that  terms  of  reference  should  be  such  for  which  we

 think  we  have  evidence,  because  if  the  terms  of  reference  are  wide  and  evidence  is  not  available
 in  support,  it  will  not  be  good  for  the  country  and  for  anybody.  So  it  is  necessary  that  there

 should  be  evidence  for  terms  of  reference.  But  we  cannot  invite  complaints  from  the  people
 directly.  That  can  be  done  by  the  judge  only,  as  has  been  done  by  hon’ble  Shri  Shah  who
 has  appealed  to  the  people  on  18th  June,  1977  to  send  complaints  within  one  month.  So,
 on  the  one  hand,  we  did  not  consider  it  proper  to  invite  complaints  from  the  people  on  behalf
 of  the  Government  and  on  the  other  hand,  it  was  necessary  that  terms  of  reference  should  be  such
 for  which  evidence  was  available.  Because  of  this,  there  has  been  some  delay  in  this  regard.
 We  had  already  some  material  with  us  and  when  it  was  mentioned  on  the  7th  April  that  we

 wanted  to  appoint  an  enquiry  commission,  the  people  themselves  started  sending  complaints.
 After.  that,  the  question  of  the  consent  of  the  judges  arose.  In  one  case,  as  many  as  7  judges
 refused  to  head  the  commission  and  it  was  the  8th  judge  who  agreed  to  head  it.  We  wanted

 that  a  retired  judge  or  a  retired  Chief  Justice  either  of  the  Supreme  Court  or  of  High  Court

 should  head  the  Commission.  We  could  not  take  a  serving  judge  because  that  would  have

 stopped  the  work  of  the  Supreme  Court  as  the  number  of  Supreme  Court  judges  was  limited.

 We  also  did  not  want  any  retired  judge  of  the  High  Court.  It  was  because  of  these  difficulties
 that  such  a  long  time  was  taken.

 These  three  Commissions  have  been  appointed.  The  Conimission  under  the  Chairmanship
 of  Dr.  Jagan  Mohan  Reddy  would  look  into  the  Nagarwala  affairs  and  also  the  Bansi  Lal  affair.
 But  the  Haryana  Government  have  appointed  two  retired  Judges  of  the  Punjab-Haryana  High
 Court  to  enquire  into  two  acts  of  Bansi  Lal.  One  important  case  of  Haryana  is  the  Rewasa
 incident  as  a  result  of  which  Shrimati  Chandrawati  had  to  leave  the  ministry.  Mr.  Deputy

 Speaker,  Sir,  such  horrifying  cases  as  that  of  Rew  moa Ye]  are  rare  in  the  world-where  a  brother
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 and  sister  were  put  in  the  police  lock-up  and  ordered  to  undress  themselves.  Shrimati  Chandra-
 wati  was  a  State  Minister  in  the  Government  headed  by  Bansi  Lal.  She  came  and  apprised.  the
 Prime  Minister  of  the  details  of  the  case.  Instead  of  conducting  any  enquiry  by  the  Central
 Government  or  obtaining  the  explanation  of  the  Chief  Minister,  she  was  divested  of  her
 ministerial  portfolio.  This  was  the  sort  of  Government  of  which  you  were  the  members,  you
 were  the  diamonds  and  jewels.  So,  the  two  Commissions  have  been  appointed  there.

 One  gentlemen  was  asking  why  an  enquiry  had  not  been  conducted  into  the  death  ण  150
 persons  whose  list  used  to  be  referred  to  in  the  election  meetings.  I  never  used  to  tell  the  details.
 In  Muzaffarnagar,  48  persons  on  18th  October,  1976  and  persons  on  roth

 And  all October,  shot  down  when  they  protested  against  forced  sterilisation.
 the  Congress  M.L.As  of  the  place  including  two  Congress  and  one  Communist  Members  of
 Parliament  gave  a  vivid  description  of  what  the  D.  M.  and  the  S.  P.  of  that  place  were  doing.

 they  made They  wrote  about  it  repeatedly.  They  gave  names  and  facts  ;  it  was  not  that
 vague  allegations.  They  gave  names  of  all  the  48  persons  and  also  indicated  the  names  of
 those  persons  who  were  forcibly  sterilised.

 Shri  Mohanmmed  Shafi  Qureshi  It  appeared  in  the  German  newspapers  that  when
 corpses  were  being  loaded  in  trucks,  they  were  bleeding  and  the  dogs  were  licking  them.

 Shri  Charan  Singh:  I  do  not  know  wheather  Qureshi  Saheb  was  a  member  of  the  Congress
 Party  or  not  at  that  time.  think  he  was  perhaps  not  a  member  of  the  Congress  at  that  time.

 Shri  Prasnnbhai  Metha  :  We  were  on  that  side  then  and  we  are  not  allowed  to  go  to
 that  city.

 Shri  Charan  Singh:  M.  Ps  from  here  went  there  to  see  but  they  wete  not  allowed.  They
 had  to  come  back.

 Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  a  written  memorandum  signed  by  all  the  Congress  Legislators.
 M.  L.  As.  MPs  was  submitted  to  the  late  Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed,  the  Prime  Minister,  to  all
 the  Mininsters  and  to  the  Ghief  Minister  of  Uttar  Pradesh.  also  got  a  cyclostyled  capy  of  the
 same,  I  spoke  on  it  for  one  and  three  quarters  of  an  hour  and  raised  all  the  points of  the
 memorandum  on_  the  1oth  November.  So  all  this  happended.  A  retired  judge  of  the
 Allahabad  High  Court  was  appointed  to  enquire  into  the  incident  when  the  State  was  under  the
 President’s  rule.  When  Shri  Mohsin  meets  me,  I  would  ask  him  about  those  150  persons.

 The  most  distressing  thing  in  this  regard  isthat  even  after  receiving  the,  Memorandum,
 our  hon.  sister  Shrimati  Indira  Gandhi,  had  been  saying  that  the  family  planning  programmes
 were  being  undertaken  on  a  voluntary  basis  and  these  allegations  were  the  product  of  the  mind
 of  the  opposition  partics.

 I  want  to  say  that  besides  all  the  sins  committed  during  emergency,  she  made  wrong  state-
 ments  every  day  deliberately.  There  can  be  no  sin  greater  than  this.

 An  hon.  If  this  hon.  member  and member  talked  about  regeneration  of  moral  values.
 the  Prime  Minis!ter  give  wrong  statements  deliberately,  tell  lies.  I  do  not  want  to  use
 the  world  lies  how  would  moral  regeneration  come  about  ?  No  Prime  Miniter  in  the  world  tells
 a  lie  and  our  sister

 never  told  the  truth.

 So  two  Commissions  have  been  appointed  in  U.P.

 We  have  appointed  a  fact  finding  Commission  about  Turkman  Gate  and  its  report  will
 be  sent  to.the  Shah  Commission.  We  have  talked  to  Shri  Shah  about  this.  Just  imagine,  he
 has  received  gooo  complaints.  I  think  there  might  be  many  other  complaints  also  which
 people  have  not  submitted.  Many  of  these  complaints  may  be  minor  ones.  However,  two  and
 a  half  thousand  complaints  could  be  serious  ones.  How  much  time  is  needed  to  through
 them  ?  such  a  great I  fully  sympathise  with  Justice  Shah  that  he  has  taken  upon  himself
 responsibility.  He  is  an  honourable  person.  He  will  discharge  his  responsibilities  and  he  has
 felt  his  duty  towards  the  country.  It  is  asmall  matter  but  he  has  stated  that  he  will  not  draw
 any  remuneration  and  allowances.  It  may  take  time.  He  will  be  provided  all  the  facilities  of

 But officers  etc.  as  asked  for  by  him  and  a  team  of  able  officers  has  been  attached  to  him.
 this  much  is  clear  that  he  cannot  submit  his  report  in  6  months.

 Moreover,  it  is  not  an  ordinary  Commission.  Never  before  in  the  history  of  the  world,
 such  a  Commission  has  been  appointed.  The  Nuremburg  trial  had  a  limited  scope,  but  this
 Commission  has  a  wide  ranging  scope  that  no  Commission  has  ever  naa had  in  history,  But  a  sin
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 of  such  great  enormity  has  also  not  been  committed  in  history.  So,  whether  it  ‘may  take  a  year
 or  one  and  a  half  years,  we  will  pursue  it  and  will  request  Shri  Shah  to  take  the  trouble  and
 complete  it.  He  will  also  be  remembered  in  history;  no  doubt  you  too  will  be  remembered  but
 it  will  take  time.

 An  honourable  Member  said  that  a  Commission  had  been  appointed  against  their  Chief
 Ministers.  I  say,  let  them  appoint  a  Commission  against  ours  and  we  will  certainly  help  them.
 They  may  come  forward.  I  think  there  is  no  necessity.  Now  Lokpal  Billis  coming.  Compared
 to  the  Lokpal  Bill  prepared  earlier,  the  Lokpal  Bill  prepared  now  has  4  to  5  special  features.
 We  have  not  included  officers  in  it,  only  Ministers  are  there  There  is  no  necessity  to  include
 officers,  because  then  it  will  take  a  long  time.  There  are  so  many  vigilance  commission  which
 can  concern  themselves  with  the  officers.  So  that  will  reduce  their  work.

 Secondly,  we  have  included  the  Prime  Minister  also  in  it  because  other  Ministers  cannot
 be  honest  unless  the  Prime  Minister  is  honest.

 We  have  included  M.Ps  also  therein  because  if  twenty-five  dishonest  M.Ps.form  a  sroup,
 then  Government  cannot  function  at  all.  In  the  earlier  Bill,  there  was  no  provision  for  an ज

 investi  gating  agency.  Investigating  agency  should  be  outside  the  discipline  and  control  of
 Government  because  when  there  is  an  inquiry  against  the  Minister  himself,  then  it  wil]  not  be

 Tomorrow proper  if  we  provide  fominvestigation  through  I.B.  or  C.  B.  I.  or  ordinary  civil  police.
 they  can  be  transferred  to  some  other  place  from  here.

 We  have,  therefore,  empowered  the  Lokpal  to  appoint  an  independent  investigating
 agency  which  will  be  answerable  only  to  the  Lok  Pal  and  nobody  else  so  that  investigations
 fay  take  place  with  honesty.

 I  think  this  Lokpal  Bill  will  very  soon-become  an  Act  and  if  hon.  Shri  Chavan  helps
 us  in  Rajya  Sabha,  it  may  become  an

 Act
 even  by  5th  August.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  What,
 is  your  reaction  ?

 Shri  Yashwantrao  Chavan  . .  Please We  have  already  accepted  it  in  principle.
 bring  the  Bill.

 Shri  Charan  Singh  This  is  very  good  I  am  going  to  bring  it  very  soon  in  the
 Cabinet.

 From  that  side  a  suggestion  was  made,  pcrhaps  it  was  from  hon.  Dr.  Karan  Singh,  that
 there  should  be  an  assurance  for  protection  to  the  witnesses  produced  before  the  Commission.
 It  is  correct,  but  there  is  already  protection  provided  in  the  Commission  of  Inquiries  Act  that
 whatever  evidence  was  there,  no  civil  or  criminal  case  would  be  filed  against  the  witnesses  on
 that  basis.  They  have  already  been  given  full  protection.

 I  do  not  know  as  to  how  Dr.  Subramaniam  Swamy  has  stated  that  ‘we  can  forgive  but  we
 cannot  forget?’  Sometime  people  state  some  thing  with  good  intention  and  Dr.  Swamy  ,  who  15
 a  man  of  firm  views,  just  stated  11.0  Dr.  Subramaniam  Swamy  may  forgive  or  forget  and  Charan
 Singh  as  Charan  Singh  can  also  forgive  but  in  the  capacity  of  a  responsible  Minister  in  this
 Government,  I  cannot  forget  those  who  have  committed  sins.  There  is  no  question  of that.  This
 is  not  a  personal  matter,  either  mine,  yours  or  of  any  one  As  a  Government  we  are
 responsible  to  the  people.  This  Ministry  is  not  a  body  of  it  is  a  body  of  administrators.
 Therefore,  there  is  no  question  of  forgiving  whether  she  may  be...  (Interruptions)  Not  because
 we  should  not  have  soft  feelings  towards  a  lady  but  because  her.doings  had  brought  harm  to  lakhs
 of  women.  Hencc,  there  is  no  question  of  that.

 Many  other  points  were  raised  and  I  wanted  to  reply  toihem.  May  be  thatI  might  have
 made  some  mistakes  in  my  speech.  There  is  no  need  for  me  to  ask  my  friends  on  this  side  to
 excuse  me  but  I  request  my  friends  sitting  on  that  side  to  excuse  me  for  any  word  which  they
 found  to  be  bitter.

 With  these  words  I  request  the  House  to  give  its  approval  to  the  Demands.
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 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम
 :  कानून  भ्रौर  व्यवस्था  निसंदेह  राज्यों  का  विषय  पर  दोनों

 पत्नों  के  सदस्यों  ने  गम्भीर  शिकायतें  की  हैं  कि  हरिजनों  पर  श्रत्याचार  हो
 रहे  क्या

 अप  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  हमारी  भावनाओं  से  अवगत  करायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  41  को  छोड़कर  शेष  सभी  को  एक  साथ

 सभा  में  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  स०  41  को  छोड़कर  सभी  कटौती  प्रस्ताव

 मतदान  के  लिए  रखे गए  तथा  श्रस्वीकृत  हुए

 ‘All  the  cut  motio:s  except  ८्उ  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  41  मतदान  के  लिए  रखा  गया

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gat  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  40  विपक्ष  153

 Ayes  Noes

 प्रस्ताव  श्रस्वीकृत  हरा

 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  गृह  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  फे  लिए  रखी

 गई  तथा  स्वीकृत  हुई

 The  following  Demands  in  respect  of  Ministry  of  Home  Affairs  were  put  and  adopted

 माग  शीर्षक  राशि

 सख्या

 गह

 51  गह  1,75,24,000

 52  मंत्रिमंडल  1,24,45,000

 53  3,83,84,600 कार्मिक  त्रौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 54.  पुलिस  139,03,11,000  4,33,33,000

 55.  जनगणना  2,53,59,000

 vw प्  6.  गृह  मंत्रालय  का  श्र्न्य  व्यय  104,18,32,000  36,791  7,000

 57  दिल्ली  88,21,86,000  52,93,99,000

 58  चंडीगढ़  13,03,17,000  6,27,53,000

 59  अंदमान  र  निकोबार  द्वीप  समूह  15,42,47,000  7,41,75,000

 60  दादरा  अर  नागर  हवेली  1,57,92,000  1,40,09,000

 61  लक्षद्वीप  1.04,  25,000
 ae
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 aqe  घंटे  की  चर्चा 22  1899  )

 घंटे  की  चर्चा

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 are  वस्तुद्रों  के  मूल्यों  में  कमी

 Dr.  Laxmi  Narayan  Pandeya  (Mandsaur)  :  Sir,  the  people  have  given  us_  convincing
 majority  so  it  becomes  our  duty  to  fulfil  the  aspirations  of  the  people.It  has  been  said  that  during

 But  it the  last  few  days  there  has  been  a  sharp  rise  in  the  prices  of  certain  commodities
 one  booked  at  the  past  history,  one  will  find  that  even  during  emergency,  the  prices  had  gone
 up  by  12}  per  cent  upto  February  1977  in  one  single  year  of  1976-77.  Since  then  the  prices
 had  risen  only  3  to  4  per  cent.  However  measures  has  to  be  taken  to  arrest  this  rise  in  prices.

 It  is  mainly  due  to  certain  actions  of  the  previous  Government,  such  as  import  of  foodgrains,
 increase  in  the  money  supply,  agreement  for  import  of  edible  oils,  misuse  of  licences  and  so  on,
 that  the  prices  have  continued  to  rise  in  the  last  few  years.  In  spite  of  emergency  the  prices  of
 coal  and,Cement  had  shot  up  very  high.  Then  even  the  essential  commodities  were  not  easily
 available  in  the  market.  It  should  now  be  the  price  concern  of  the  present  Government  to
 ensure  that  all  the  essential  commodities  and  consumer  goods  used  by  a  Common  man,  are
 available  in  the  market  at  fair  price.

 One  of  the  main  causes  of  price  rise  is  deficit  financing.  During  the  last  one  year  there
 was  deficit  financing  to  the  time  of  Rs.  700  crores.  Even  this  year  we  have  resorted  to  deficit
 financing  to  the  time  of  Rs.  632  crores.  It  will  certainly  affect  the  trend  of  prices  in  the  coming
 months.  The  Minister  should  take  steps  to  mitigate  the  impact  of  deficit  financing  upon  our
 economy.

 Price  rise  is  a  vicious  circle.  With  each  price  rise  there  is  a  fresh  demand  from  increase  in
 the  wages  of  salaried  class  of  workers  and  with  each  rise  in  wages,  there  is  a  Cor  Sequent  spurt
 in  prices.  We  must  take  steps  to  check  this  tendency.

 Some  traders  have  tried  to  create  artificial  scarcity.  We  should  take  steps  to  check  it
 The  price-index  has  gone  upto  185.  Steps  should  be  taken  to  bring  it  down.

 Dr.  Sushila  Nayar  (Jhansi)  Sir,  every  body  is  feeling  the  pinch  of  excessive  ‘price-rise
 and  the  steps  being  taken  to  check  them  have  not  produced  the  desired  results.

 The  business  community  is  taking  undue  advantage.  They  are  creating  artificial  shortage
 in  the  market.  Pulses  are  being  kept  in  cold  storages.  The  extra  sugar  released  by  the  Govern-
 moenc  to  reduce  the  price  is  not  being  lifted  by  the  traders.  They  are  deliberately  pushing  up
 the  prices.

 Rape  seed  oil  is  not  easily  available  in  the  market.  It  has  complctely  disappeared  from  the
 open  market  although  the  shopkeepers  are  getting  it  abundance,

 We  must  take  stock  of  the  situation.  The  distribution  system  will  have  to  be  improved  so
 that  pulses  ,  sugar,  oil  etc.  may  be  easily  available  to  the  consumer  at  fair  prices,

 श्री  Ro  लकप्पा  )
 :  माननीय  मंत्री  जी  ने  सभा  में  कई  बार  कहा  है  कि  वह  ऐसे  पाय

 शीघ्र ही
 करेंगे  जिससे  कीमतों  में  वृद्धि  रक  जायेगी  लेकिन  जब  तक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  नहीं

 होता  तब  तक  इसे  रोका  नहीं जा  सकता  |  ऐसा  भी  समाचार है  कि  जनता  पार्टी  को  सभा  में  श्राने के  बाद

 में  मूल्य  सुचकांक  को  भ्रच्छी  तरह  तैयार  ही  नहीं  किया  गया  है  ।  श्रांकड़े  तोड़  मरोड़  कर  दिये  जा  रहे

 हैं  ।

 लगता  है  पिछली  सरकार  की  जो  foes  उपलब्धियां  थीं  वे  खो  दी  गई  हैं  ।  है  कि  जनता

 सरकार  टकराव  की  नीति  छोड़  कर  समझौता  वार्ता  को  moat  ताकि  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोका  जा

 सके  ।
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 झाप हर  बार  श्रपनी  गलतियों  का  दोष  पिछली  सरकार  पर  नहीं  मढ़  सकते  ।  श्रापको  तस्करों

 शौर  काला  बाजार  करने  वालों  के  विरूद्ध  He  उपाय  करने  चाहिए  |

 में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  पूरा  समथंन  करता §  ।  कीमतें  रोकने  के
 लिए  यही  सबसे

 अच्छा  उपाय  बड़े  निर्माता  श्रौर  किसान  बूझ  कर  कमी पैदा  कर  रहे  श्राशा  हैं  श्राप

 वितरण  प्रणाली  को  सुगठित  करेंगे  |

 मैं  जानना  चाहता  हुं  क्या  सरकार  निर्वाधव्यापार  की  नीति  ऑ्रपनायेगी  या  अपनी  समाजवादी

 गति  तयार  करेगी  |

 श्री  ज्योतिमंथ बसु  हार्बर  )  :  महोदय  अल  1976.0  से  1977 के  बीच  थोक
 मूल्य  सुचकांक  में  11.  9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  कीमतों  में  वृद्धि  तो  श्रीमती  गांधी  के  शासन  काल

 सेही  शर  हो  चुकी  थी  खाय  पदार्थों  में  पर्याप्त  af  हुई  ।  लकिन  यह  वृद्धिजारी  क्यों  है
 ?

 पिछले  30  वर्षों  से  भ्रनुत्पादक  गैर  योजना  व्यय  में  भारी  वृद्धि  हुई  व्यापरियों  को  ऋण

 देने  की  नीति  में  सुधार  की  जरूरत  जमाखोर  दालें  जमा  करते  हैं  प्रौर  घोषित  करते  हैं  कि खली  रखी

 है  ताकि  उन्हें  बैकों  स ेऋण  मिल  सके  ।  जमा  माल  को  निकालने  के  लिए  लोगों  का  सहयोग  जरुरी हैं  ।

 व्यापरियों  ने  खाद्य  पदार्थों  सहित  बहुत  माल  जमा  कर  रखा  है  ।  गैर  समाज  विरोधी  तत्व  बहुत  सक्रिय

 गय  हैं  |

 मेरा  ग्रन रोध  है  कि  उनसे  कोई  नर्मी  न  बरती  जाये  श्रौर  उनके  विरुद्ध  कठोर  कदम  उठाय

 जायें  सावेंजनिक  वितरण प्र  णांली  को  सुद्दढ़  करना  बहुत  जरुरी  पश्चिम  बंगाल  श्रौर  नागालंड

 त्रिपू  रा मणिपुर ante  पूर्वोत्ति  क्षत्नों में  तो  श्रनाज  मिलना  ही  एक  समस्या हो  गया  है  ।

 पिछली  सरकार  के  एक  समाजवादी  मंत्री  श्री  के ८  रेड्डी  ने  शिमला  के  लेबर  ब्यूरों  को

 गुप्त  परिपत्र  भेज  कर °  त्य  सूचकांक  तैयार  करने  का  कहा  था  ।  इसमें  गया  कुछ  खाद्य

 पदार्थों  को  छोड़  दिया  जाये  ताकि  मलय  सूचकांक  को  नीचे  रखा  जा  सके

 इससे  श्रमिकों  को  उनका  हक  नहीं  मिला  ।  सरकार  इस  बारे  में  कया  कर  रही  ट

 Shri  Mani  Ram  Bagri  (Mathura)  Sir,  the  prices  of  all  goods  were  pushed  up  when
 the  prices  of  oil  in  Assam  got  a  spurt.  Not  only  the  private  sector  but  the  public  —  sector  also
 is  fleecing  money  from  the  common  man.  We  should  take  steps‘to  reduce  the  prices.

 वाणिज्य  ale  नागरिक  argia  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  देश के  लिए

 ag  fara  का  विषय  है  कि  म॒ल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  प्रौर  इसलिए  मैं  इस  विषय  पर  श्रत्यन्त  गम्भीरता  से

 विचार
 कर  रहा हूं

 यह  सच  है  कि  1977  के  बाद  भी  मृत्यों  में  वृद्धि  हुई  at  1976  में  माचे--जून के  दौरान

 मूल्यों  में  5  .  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  ag  1977  में  इन्ही  महीनों  में  यह  वृद्धि  2.7  प्रतिशत

 acl  फिरभी  हम  मूत्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  हर  सम्भव  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 मुत्य  वृद्धि  के  कई  कारण  यह  सच  है  कि  गत  वर्ष  70.0  करोड़ रुपये  की  घाटे  की  व्यवस्था

 की  गई
 ate  बिल  मंत्री  ने

 ag
 कोशिश

 की
 कि

 1977-78  के  लिए  केवल  70  करोड़  रुपये  के  घाटे

 का
 बजट

 पेश  किया  जाये  |  मूल्य  वृद्धि का  एक  कारण  यह  भी
 था  कि मुद्रा सप्लाई  में  1  7  प्रतिशत की  वृद्धि

 हुई  जबकि  राष्ट्रीय  ma  में  केवल  2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ति तलहनों एवं  गफली  का  भी  उत्पादन  कम
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 घंटे  की  चर्चा

 हुमा  दालों  का  उत्पादन  उतना  ही  gan  जितना  10  वर्षे  gs  था  जबकि  जन  संख्या  श्रौर  मांग  में  भारी

 वृद्धि हुई  किसी  भी  जिम्मेदार  सरका र  का  यह  उत्तरदायित्व हो  जाता  है  कि  वह  अराम  श्रादमी  को

 जरूरत  की  चीजें  उचित  दरों  पर  उपलब्ध  कराये  ।  हम अ्रपने  वचन  पर  दुढ़  हैं  श्रौर  इस  दिशा  में  हमने  कई

 उपाय  भी  किये  हैं  ।

 जहां  तक  वितरण  प्रणाली  का  सम्बन्ध  केवल  वित्तरण  प्रणाली  ही  पर्याप्त  नहीं  हूँ  हमें

 श्रावश्यक  वस्तु्रों  की  उत्पादन  विकास  की  उत्पादन  में  भंडारण

 तथा  परिवहन  सुविधाओं  श्रादि  को  सुनिश्चित  करना  होगा  |  यह  पहले  ही  रपष्ट  किया  जा  चुका  है  कि

 सरकार  झ अपन  वचन  पर  अ्रडिग हूं  ।

 यह  सच  है  कि  बिजली  की  कमी  के  कारण  सीमेंट  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  wa  यह  निर्णय

 किया  गया  है  कि  सीमेंट  सप्लाई  में  18  प्रतिशत  की  कटौती  के  बजाय  15  प्रतिशत  कटौती  की  जाँयेगी

 are  राने  वाले  दिनों  में  इस  कटौती  में  प्रौर  भी  कमी  की  जायेगी  |  यह  सच  है  कि  सीमेंट  की  कमी  का

 लाभ  उठाकर  कुछ  व्या  पिरयों  ने  उचित  दाम  पर  सीमेन्ट  नहीं  बेचा  |  कुछ  कारखानों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 भी  मिली  हैं  हो  सकता  है  कि  हम  सीमेंट  उत्पादन  में  वृद्धि  न  कर  सकें  फिर  भी  यदि  कोई  सीमेंट

 कारखाना  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं  करता  श्रौर  व्यपारियों  के  साथ  किये  गयें  करार  के  मुताबिक  श्रावंटन

 नहीं  करता  तो  हम  झावश्यक  eq  श्रधिनियम  के  अन्तरगत  उस  कारखाने  द्वारा  उत्पादित  सीमेंट  लोगों  में

 वितरण  करने  के  लिए  अपने  हाथों  में  ले  लेंगे  हम  इस  से  घबरायेंगे नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  कछवाय  के  इस  प्रश्न  का  व्या  em  कि  कुछ  व्यापारी  सीमेंट  के  बौरे  बेचने

 से  इन्कार करते  हैं  ।

 श्री  मोहन  धारिया  :  सुशीला  जी  ने  भी  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  श्रावश्यक  वस्तु  भ्रधिनियम  के  अन्तः

 गत  हमने  क्या  कार्यवाही  की  हूं  ।  मैंने  राज्य  सरका  रों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  इस  श्रधिनियम

 के  उपबन्धों को  लागू  करने  के  लिये  श्रपील  की  है
 ।  सुशीला  जी

 ने  सदन के
 ध्यान  में  लाया  है  कि

 21  करोड़  रुपये  के  दालें  कोल्ड  स्टोरेज  fe  में  जमा  की  गई  जैसे  ही  मुझें  यह  समाचार  मिला

 मैंने  महाराष्ट्र  सरकार  के  नागरिक  ्रापूर्ति  मंत्री  को  तुरन्त  कार्यवाही  करने  के  लिये  सन्देश  भेजा  ।  मैंने

 रिजर्व  बैंक  के  गवर्नर  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  किया  है  a  उनसे  पूछा है  कि  यह  ऋण  उन्हें  कैसे  दिया

 गया  इसका  उत्तर  वह  कल  तक  देंगे  ।

 Dr.  Sushila  Nayar  (Jhansi)  :  What  action  Government  propose  to  take  about  the

 sugar  which  is  not  lifted  ?

 श्री  मोहन  धारिया  : :Waeq  करने  के  बाद  यदि  हमें  पता  चलता  है  कि  चीनी  नहीं  उठाई  गई  है

 are  इसका  श्रभाव  पैदा  किया  गया  है  ।  इसकी  हम  जांच  करेंगे  शौर  यदि  चीनी  नहीं  उठाई  गई  हो  तो

 मैं  कुछ  कार्यवाही  श्रवश्य  करूंगा  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  In  cities  sugar  is  supplied  1  kg.  per  head  per  month

 while  in  village  it  is  only  200  gms,  will
 distribution  system  be  improved ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  तुलना  में  शहरी  क्षेत्रों  में  राशन  कार्डों  पर  मिलने

 वाली  चीनी  की  मात्रा  श्रधिक  होने  का  सम्बन्ध  हमने  पता  लगाया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  लेबी
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 चीनी  में  से  कुछ  कोटा  निर्धारित  किया  जाता  है  श्नौर  यह  निर्णय  क  रना  राज्य  सरका र  का  काम  हैं  कि  इसे

 किस  प्रकार  वितरित  करना  है  ।  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  से  भ्रगले  वर्ष  चीनी  की  कमी  महसूस

 नहीं  होगी  ऐसी  मुझे  राशा  है  |

 यह  सच  है  कि  तरकरी  की  कुछ  घटनायें  हो  रही  हैं  परन्त  हमने  श्रपनी  सभी  एजेन्सियों  को

 सचेत  कर  दिया  हैं  श्रौर  बहू  उचित  समय  पर  उचित  कार्यवाही  करेंगी  ।  दालों  के  मल्यों  तरकरी  के

 कारण  वृद्धि  नहीं  हुई  है  बल्कि  इसका  कारण  कृत्रिम  प्रभाव  तथा  कमी  पदा  करना  फिर  भी  सरकार

 cal  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लियें  सभी  सम्भव  उपाय  कर  रही  है  |

 सरकारी  क्षेत्र  क ेसंगठन  देश  के  समाजिक  एवं  श्रा  थिक  परिवतेन  के  लिये हैं  यदि  गेर-सरकारी

 सरकारी  क्षेत्र  लोगों  के क्षेत्र  देश  को  लटने  का  प्रयास  करता  हैं  तो  सरकारी  क्षेत्र  ऐसा  नहीं  होने  देगा

 कल्याण  के  लिये  है  ।

 निर्यात  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  स्पष्ट है  |

 Shri  Mani  Ram  Bagri  Are  you  in  a  position  to  give  an  assurance  to  the  House  that
 *  you  will  not  allow  pricé  rise  further ?

 श्री  मोहन  धारिया
 :  हम  मूत्यों  को  रोकना  चाहते  परन्तु  वतंमान  स्तर  पर  मूत्यों  को

 रोकना  लोगों  की  आ्रापदाश्रों  को  भी  व्तंमान  स्तर  पर  रोकना  होगा  ।  हम  कीमतों  को  कम  करना
 चाहते

 मैं  सदन  को  श्राश्वासन  देता  हूं  कि  सरकार  हर  सम्भव  प्रयास  करेगी  जिससे  मृत्य  कम  हो  सकें  |

 हम  देश  में  का  वह  वातावरण  पैदा  करना  नहीं  चाहते  जो  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  था  ।

 हम  पारस्परिक  विश्वास  का  वातावरण  पैदा  करना  चाहते  हैं  ।  हमने  व्यापारियों  से  मूल्य  कम  करने

 की  करके  कोई  गलती  नहीं  की  हैं  यह  देश  के  हित  में  है  |  व्यापारी  लोग  ठीक  व्यवहार

 नहीं  करने  तो  उनके  विरुद्ध  निश्चय/ही  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 निर्यात  के  बार  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  है  जो  वस्त  स्वदेशी  खपत  के  लिये  श्राम  area  को

 चाहिए  उसका  निर्यात  नहीं  feat  जायेगा  ।  निर्यात  की  अ्रनमति  देश  की  जरूरत  को  ध्यान  में

 रखकर ही  दी  जायेगी |

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  चिन्तित  है  ।  हम  सहकारी  क्षेत्र  को  मजबूत  बनाना  चाहते  हैं  ।  मुझे
 विश्वास  हैं  कि  सभी  के  सहयोग  से  सरकार  के  लिये  न  केवल  मुल्यों  को  ही  रोकना  सम्भव

 श्रपितु

 यह  सुनिश्चित  भी  किया  जा  सकेगा  कि  श्रावश्यक  वस्तुएं  लोगों  को  सस्ते  मूत्यों  पर  उपलब्ध  हो  सकें  |

 ACTSATA लोक  सभा  THAT,  14  1977.  23  झ्राषाढ़  1899  (a)  के  11  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  the  14th  July,  1977/Asadha
 23,  1899  (Saka).
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